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 लोक-सभा साढ़े  दस  बजे  समवेत  हुई

 महोदय  पीठासीन  हुए |

 सदस्य  द्वारा  शपथ  ग्रहण

 थ्री  देवेन्द्रनाथ  सर्मा--गोहाटी

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 मागं  विकास  निधि

 1*  १३३६.  श्री  अनिरुद्ध सिह  :  क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  इंडियन  रोड  कांग्रेस  के  २०वें  सदमे
 पन  की

 रिपोर्ट  पर  विचार  कर  लिया

 यदि  तो  क्या  उन्होंने  सभी  सड़कों  के  विकास  तथा  देख-भाल  क  लिये  व्ययगत  होने  वाली

 fafa’  बनाने की  योजना पर  विचार  किया  तर

 क्या  कर  जाँच  आयोग  की  भ्रमित  भारतीय  ग्राम  यातायात  सम्बन्धी  निधि  बनाने  की  सिफारिश

 पर  कोई  कार्यवाही की  गई  है
 ?

 रेलवे  परिवहन  उपमंत्री  (  श्री  रोशन  )  तथा  सरकार  को  कभी  तरन  बीसवीं

 इंडियन  रोड
 कांग्रेस

 की
 सिफारिशें  नहीं  प्राप्त  हुई  हैं

 ।
 किन्तु

 कर
 जाँच  आयोग  ने  जो

 व्यय गत
 न

 होने
 वाली  निधिਂ  के  बनाने  के  सम्बन्ध  में  सिफारिश  की  है  सरकार  उस  पर  विचार  कुर  रही  है  कौर इस

 सम्बन्ध  में  उसने  राज्य  सरकारों  को  भी  लिखा  है  ।

 देश  की  ग्रामीण  यातायात  सम्बन्धी  सभी  आवश्यकताओं  का  अनुमान लगाने  के  लिये  एक

 विशेष  भ्रमणकारी  की  नियुक्ति  का  प्रइन  अभी  विचाराधीन  है  ।

 श्री  अनिरुद्ध सिह  :  क्या  प्र रि वहन  मंत्रालय  ने  एकमात्र  देश  की  सड़कों  के  विकास  तथा  देख-रेख में

 लगाने  के  लिये  कभी  वित्त  मंत्रालय  से  उस
 राशि

 का  कोई  भाग  मांगा  हैं  जो  मोटर  उनके  लिये

 अतिरिक्त  सामान  तथा  पेट्रोल  aha  के  आयात  के  कर  के  रूप  में  वसूल  किया  जाता  है  ?

 tae aN  aah में

 १२३१०
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 श्रिया  महोदय
 :

 यह  एक  कार्य  पूरक  सुझाव  है  ।  वह  चाहते  हैं  कि  उस  धन  का  कुछ  भाग  सड़कों

 के  विकास  के  लियें  निश्चित  होना  ।

 श्री  श्रलगेदन
 :

 यह  एक  पेचीदा  प्रदान  है  ।  जहाँ  केन्द्र  का  सम्बन्ध  हैं  हमने  पेट्रोल  कर  में  से  v4

 ने  निकाल  कर  एक  व्ययगत  न  होने  वाली  केन्द्रीय  सड़क  निधिਂ  बनाई  हुई  है  ।  कर  जाँच  आयोग  ने

 सिफारिश की  है  कि
 राज्यों

 में  भी  ऐसी  निधि
 होनी  हम  उनके  विचार

 जानने
 के  लिये  उनसे  पत्र

 व्यवहार  कर  रहे  हैं  ।  जहाँ  तक  प्रखिल  भारतीय  ग्राम  यातायात  विकास  निधि  के  बनाने  का  सम्बन्ध  है

 सरकार  ने  उस  पर  विचार  कर  लिया  है  ate  परिवहन  मंत्रालय  ने  इस  सम्बन्ध  में  भ्र पनी  सिफारिशें  वित्त

 मंत्रालय  तथा  योजना  को  भेज  दी  इसी  के  परिणामस्वरूप  हम  इस  सम्बन्ध  में  एक  विशेष

 अधिकारी  नियुक्त  करने  के  set  पर  विचार  कर  रहे  हैं  जो  इसकी  सांरी  श्रावइ्यकताओओं का  अ्रनुमान

 लगायेगा  |

 a

 श्री  गतिरुद्ध  सिह
 :

 आपने  कहा  है  श्राप  राज्यों  से  पत्र  व्यवहार  कर  रहे  हैं  क्या  मैं  जान  सकता  हूँ

 कि  इस  प्रकार  की  व्यय गत  न  होने  वाली  निधि  के  बनाने  की  बातचीत  कब  तक  पूर्ण  हो  जायेगी
 ?

 श्री  श्रलगेशन :  यह  राज्य  सरकारों  के  उत्तर  पर  निर्भर  है  ।

 श्री  भक्त  दर्शन
 :

 यह  जो  स्पेशल  आफिसर  नियुक्त किया  जा  रहा  है  उसको

 क्या  कोई  विशेष  हिदायतें  दी  जा  रही  है  प्रौढ़  क्या  उस  के  ्  के  लिये  कोई  wale  निर्धारित की  जा

 रही  हैं  कि  कितने  दिनों  के  भ्रमर  वह  अपनी  रिपोर्ट  देगा
 ?

 श्रलगेशन
 :
 मैंने  कहा  है  कि  हम  उस  विशेष  अधिकारी  की  नियुक्ति  के  प्रश्न  पर  विचार  कर

 रहे  हैं  ।  हम  यह  कार्यवाही  वित्त  मंत्रालय  कौर  योजना  आयोग  के  परामर्श  से  ही  करेंगे  ।

 अ्रंदवादायी  चिकित्सा  सेवा  योजना

 1*१३४०. श्री  डी०  ato  फार्मा  :
 क्या  स्वास्थ्य  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगी कि

 :

 कया  सरकार  भ्रंश दायी
 चिकित्सा

 सेवा  योजना
 के  अ्रन्तगंत

 सरकारीਂ  कर्मचारियों  के  लिये

 होम्योपैथी  चिकित्सा  की  सुविधा  भी  देना  चाहती

 यदि  तो  किस  कौर

 क्या  यह  सत्य  हैं  कि  कुछ  सरकारी  कर्मचारियों  ने  होम्योपैथी  द्वारा
 चिकित्सा

 की  जाने  की

 इच्छा  प्रकट  की  है
 ?

 स्वास्थ्य  उपमंत्री  :
 ऐसी  कोई  योजना नहीं  है  ।

 wal  तक  सरकार  ने  झपने  कर्मचारियों  के  इलाज  के  लिये
 केवल

 झ्राधुनिक  चिकित्सा  पद्धति

 को  ही  मान्यता दी
 ।

 कुछ  लोगों  ने  ऐसी  इच्छा  प्रकट  की  हैं
 ।

 श्री  डी०  सी ०
 फार्मा  :  सरकार  किस  विशेषता  किसी  पद्धति  को

 कहती  है

 उन  विशेषताओं  के  आघार  पर  एलोपैथी  कहाँ  तक  आधुनिक  है
 ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  माननीय  सदस्य  यह  कहना  चाहते  हैं  कि  एलोपैथी  आ्राधुनिक
 चिकित्सा

 प्रणाली नहीं  है  ?

 डी०
 सी

 ०
 फार्मा  :  मैं  पूछता  हूँ  कि  किन  आधारों  पर  किसी  प्राणाली  को  झ्राधुनिक  करार  दिया

 ry
 जाता  है  सनौर  क्या  होम्योपैथी  की  भी  उन्हीं  वा  ay  ~  से  जाँच

 की  गई

 मूल  अंग्रेजी  में
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 स्वास्थ्य  मंत्री  श्रमिक  कौर )  :  मुझे  समझ  नहीं  हैं
 कि  इस

 प्रशन
 का  मूल  प्रदान से

 क्या
 सम्बन्ध  है  |

 फिर
 भी

 मैं  यह  कह  सकती  हूँ  कि  A NET UE ‘avatar  चिकित्सा  प्रणालीਂ  areal
 में  वह  सभी  ज्ञान

 शामिल  हो  जाता  है  st  gat  से  वैज्ञानिक
 ढंग

 से  संचित  किया  गया  है
 ।

 श्री  डी०  सी०  शर्मा  :  क्या  उस  ज्ञान  में  होम्योपैथी  का  कोई  स्थान  है  अथवा  नहीं
 ?

 राजकुमारी श्रमत  कौर  :  safe  चिकित्सा  विज्ञान  की  सामान्य  परिभाषा  में  होम्योपैथी  नहीं

 शामिल हैं  ।

 श्री  एम०  एल०  द्विवेदी :  कया  मंत्रीजी  महोदया  यह  बतलायेंगी कि  क्या  यह  सच  है
 कि  जहाँ-जहाँ

 कंट्रिव्यूटरी  प्लान  स्कीम  चालू
 की

 गई  है  वहाँ  लोगों
 की

 तन्ख्वाह  से  तो  पैसे  कट  जाते  हैं  लेकिन  उन

 की

 बहुत
 उपेक्षा  लापरवाही  की  जाती  हैं  तथा  उन  का  ठीक  तरह  से  इलाज  नहीं  यदि  यह

 सत्य  है  तो  क्या  इस  का  प्रबन्ध  किया  जा  रहा  है  कि  यह  चीजें
 न

 होने  पावे
 ?

 राजकमारी मत  कौर  :  मैँ  आपको  यकीन  दिलाना  चाहती  हूँ  कि  जो  कुछ  श्राप  ने  कहा  हैं  वह

 बिल्कुल सच  नहीं  हैं  ।
 a  ह

 श्री  एम०  एल०  द्विवेदी  :  को  पता  नहीं  मैंने  खुद  इन्क्वायरी  जाँच  )  की  है  प्रौढ़  मुझे

 है  कि  मैं  कह  रहा  हूँ  वह  बहुत  अधिक  सत्य  है  |

 राजकुमारी  मत  कौर  मैं  प्राय  से  कहती  हूँ  कि  ara  मेरे  साथ  किसी  भी  दिन  किसी

 डिस्पेन्सरी में  तो  आपको  सही  बात  मालूम  हो  जायगी  ।  मेरे  पास  एक  कमेटी  है  जिस  पर

 सीटों  oa  ar  रि प्रेजेन्टेशन  और  वह  हर  हफ्ते  या  पन्द्रह  दिन  पर  कर  मेरे  साथ  बातचीत  करते  ह
 ।

 mae  किसी  को  कोई  शिकायत  होती  हैं  तो  उस  पर  ध्यान  दिया  जाता  है  ।  और  इस  योजना  को  काफी

 सफलता मिल  रही  हैं  ।

 श्री  एम०  एल०  द्विवेदी  :  क्या  मंत्रीजी  महोदया  को  मालूम  हूं  कि  एक  एम  ०  पी ०  की  पत्नी  बहुत  जरूरी

 काम  से  अस्पताल में  दाखिल  लेकिन  २४  घंटे  तक  उन
 की

 कोई  देख-भाल  नहीं  हुई
 ?

 उन  से  पूरा

 लिया  गया  लेकिन  फिर  भी  उन  को  कोई  सहूलियत  नहीं  मिली

 राजकुमारी  अमृत  कौर  :  में  ने  से  कहा  कि  इस  के  बारे  में  ची , ५  जांच  की  है  ।  मेम्बर

 साहब  चाहें  तो  में  उन  को  इस  के  बारे  में  पूरा  ब्योरा  दे  सकती  हूं
 जो

 कुछ  उन्होंने  कहा  है  वह  बिलकुल

 गलत  हैं  |

 Tait  बेलायुधन
 :  क्या  इस  योजना  में  रोगियों  को  भ्र पने  मर्जी  के  डाक्टर  चुनने  की  GE  नहीं  है  कौर

 क्योंकि  उन्हें  केवल  सरकार  द्वारा  निश्चित  डाक्टरों  से  ही  इलाज  करवाना  पड़ता  है  इससे कई  लोग

 स्कीम  का  पुरा-पुरा  लाभ  नहीं  उठाते  हैं
 ?

 राजकुमारी अमृत  कौर  :  यदि  माननीय  सदस्य  इस  योजना  से  लाभ  उठाने  वाले  लोगों  की

 को  देखें  तो  उन्हें  पता  लग  सकता  है  कि  इससे  कितने  ग्रसित  लोग  लाभ  उठा  रहे  हैं  ।  सरकार  डाक्टरों

 को  डिस्पेंसरियों  में  ही  नियुक्त  करती
 है

 ate  प्रत्येक  व्यक्ति  अ्रपनी  निकटतम  डिस्पेंसरी  में  ही

 जाता  है  हक  कद

 खला  सिलतरा  शायना  ७  stay

 दहा

 कर  सगर  है

 ।  उस  पर  किसी

 किस्म  का  प्रतिबन्ध नहीं  है

 पत्तन

 १३४१.  श्री  गार्ड्लिगत  कया  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 Pe

 नया  यह नट  सरथ सत्य  ह ैदे  कि
 मना  एकल  an.

 क  पत्तन  के
 निर्माण  में

 लगभग  १४
 करोड़ रोड़  रुपये

 लगेंगे

 मर  भ्रंग्रेजी  में
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 (१)  कया  यह  सत्य  है  कि  इस  बन्दरगाह  के  निर्माण
 के  लिये  दो  भारतीय  और  एक

 जमन  साथ  ने  ठेका  लिया

 (२)  इन  सार्थों के  नाम

 (३)  क्यां यह  सत्य  है  कि  इस  करार  में  एक  प्रगति  स्थिति  का  पाथ  भी  शामिल  था

 भ्र  पीछे  सरकार  ने  उसे  भ्रापको  हटाने  की  श्रीमती  दी  है

 (४)  यदि  तो  इस  के  क्या  कारण  कौर

 (५)  क्या  यह  सत्य  हैं  कि  वर्तमान  ठेकेदारों  की  वित्तीय स्थिति  अच्छी  नहीं  है  शौर इसी

 कारण से  काम  निश्चित  समय  से  पिछड़  रहा

 क्या  यह  भी  सत्य  हैं  कि  इस  क्षेत्र  में  कोलतार  की  सड़क  बिछाने  के  लिये  प्रतिदिन  २  लाख

 रुपया  की  असाधारण राशि  दी  जा  रही

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  श्रलगेदान  हाँ

 (१)  श्रौर (२ (२  )
 कुल  मिला  कर

 |  Re
 करोड़  रुपये  का  काम

 एक  श  को  feat  गया

 था  जिस में  निम्नलिखित  व्यक्ति

 मेकन्जीज़ इंडिया  लिमिटेड

 मसाज  सिन्ध  कारपोरेशन  लिमिटेड  कौर

 हैट्रिक  गुज्जर

 (३) जी  हाँ

 (४)  हिस्सेदारों  के  बीच  समझ-बूझ  के  के  कारण

 (५)

 २  लाख  रुपया  प्रति  मील  की  दर  कोई  दर  नहीं  है  ।  खासकर जब  हम  उस  इलाके

 के  ज्वार  भाटों  की  देखते  हैं  तथा  उन  सड़कों  के  लिये  प्रयोग  किये  गये  उपकरणों  की  उत्तमता  की

 देखते हैं  ।

 श्री  गार्ड्लिगन गौड  व्या  सरकार  ने  उस  काम  को  करने  के  लिये  झ्रावश्यक  मशीनरी  खरीदने
 ~~

 के  लिये  ठेकेदारों  को  भ्रमरी  ऋण  देने  के  लिये  एक  सामान्य  प्रक्रिया  अपनाई  है
 ?

 यदि  तो  सरकार

 अच्छी  पार्टियों  को  इस  संविदा  से  क्यों  हटने  दे  रही  है  कौर  क्यों  इस  प्रकार  की  अनियमितताएं  होने
 दे

 रही
 है  ?

 treat  महोदय  :  यह  सब  अझभिधारणाएं ग़लत  भी  हो  सकती  हैं  श्र ठीक  भी  प्रश्न  में

 किसी  प्रकार  की  अभि धारणाएं  नहीं  करनी  चाहियें  ।  सीधा-साधा  sea  यूं  होना  चाहिये  कि  जब  तक

 यक्ति  बिना  afar  धन  लिये  काम  करने  के  लिये  प्रस्तुत  होता  है  फिर  एक  दूसरे  ठेकेदार को  क्यों

 एडवांस दिया  गया  है  ?  इसक  अतिरिक्त  कुछ  कहने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 श्री  श्रलगेशन  :  यह  धन  सरकार  प्रौढ़  रिकी-ष्  की  के  बीच  होने  वाले  करार  के  च्

 दिया गया  है  ।

 महोदय  :  माननीय सदस्य  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  इन  में  से  एक  बच्छी  स्थिति  वाले

 व्यक्ति  को  हटने  दे  कर  एक  ऐसे  व्यक्ति  को  कयों  लिया  गया  है  जो  रुपया  लगाने  की  स्थिति  में  नहीं  था

 फिर  उसे  भ्र ग्रिम  रुपया  क्यों  दिया  गया  है  ।
 माननीय

 सदस्य  इसी  को  अजीब
 प्रक्रिया

 कह
 रहे  हैं  ।

 मूल  wail  में
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 श्रलगेशन :  यह  संविदा  साथ  के  साथ  उस  समय  किया  गया  था  जब  वह  हिस्सेदार  भी  उसमें

 शामिल  था  जो  पीछे  से  निकल  शाया  था  ।  मेरा  यह  कहना  है  कि  इसमें  कोई  नई  बात  नहीं  की  गई  है  ।

 श्री qo  एस०  त्रिवेदी
 :

 क्या  मैं  जान  सकता  हूँ  कि  सरकार  एक  साधारण  कंकरीट  की  सड़क  के

 लिये  २  लाख  रुपया  प्रति  मील  की  दर  को  असाधारण  नहीं  समझती  हैं  ?

 श्री  श्रलगेशन  :  प्यार  ऐसी  ही  सड़क  बनाई  जाय  तो  उस  पर  प्रति  मील  १  लाख  रुपया

 व्यय  हो  सकता  है  |  किन्तु  उस  इलाके  में  अधिकतर  ज्वार-भाटे  भराते  रहते  हैं  वहाँ  भ्रपेक्षाकृत  उँचे

 किनारे  बनाने  पड़े  हैं
 ।

 फिर  दूसरे  वहाँ
 की

 मिट्टी  भी  बहुत  ढीली  है
 ।

 इन  कारणों  से  वहाँ  पर  अधिक  व्यय

 garg ।

 गार्डिलिंगन  गौड़
 :

 क्या  सरकार  को  यह  ज्ञान  है  कि  राज्य  सरकारों  का  यह  भ्रनुभव  है  कि  पहाड़ी

 इलाके  मे ंभी  कोलतार  की  सड़क  बनाने  का  व्यय  प्रति  मील  ५०  से  ७५  हज़ार  रुपये  तक  होता  ऐसी

 हालत  में  वहाँ  पर  यह  कीमत  २  लाख  रुपये  क्यों  प्रा  रही  है  ?

 श्रिया  महोदय  :  उन्होंने  बताया  है  कि  वहाँ  पर  प्रति  मील  २  लाख  रुपये  क्यों  व्यय  रहा  है  ?

 Tait  बी०  एस०  मुर्ति
 :

 क्या  वर्तमान  ठेकेदार  को  कोई  भ्र ग्रिम  धन  दिया  गया  हैं  यदि  हाँ  तो  किस

 गारंटी पर  ?

 श्री  श्रलगेशन  :  मशीनरी  तथा  उपकरणों  शादी  की  गारंटी  पर  ।  कौर  यह  af  धन  किस्तों में

 उन  बिलों  से  काट  लिया  जाता  है  जो  कि  सरकार  को  उनको  देने  होते  हैं  ।  ऐसा  ही  किया  जाता

 है
 |  इसमें  कोई  भ्र साधारण बात  नहीं  है  ।

 श्री  बेलायुधन  :  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  इस  व्यक्ति  को  उस  समय  भ्रमरी  धन  दिया  गया  था

 जबकि  उनमें  भ्रच्छी  स्थिति  वाली  पार्टी  भी  थी  ।  जब  एक  geo  व्यक्ति  उपस्थित  था  तो  उस  को  यह

 अग्रिम  धन  क्यों  सौंपा  गया  ?  क्या  जनता  उसे  पक्षपात  नहीं  मानेगी  ?

 महोदय
 :

 माननीय  मंत्री  ने  एक  पहले  प्रदान  में  यह  स्थिति  स्पष्ट  कर  दी  है  |  माननीय  सदस्य

 उनके  उत्तर  को  नहीं  समझ  पाये  हैं  ।  उन्होंने  यह  कहा  है  कि  यह  करार  विशेष  परिस्थिति  में  किया  गया

 था  शर  उस  समय  उस  में  वह  पार्टी  भी  थी  |  उन्होंने  यह  कहा  था  कि  इस  हिसाब  से  इस  में  कोई

 भी  नई  बात  नहीं  है  ।

 श्री  बेलायुधन
 :

 क्या  यह  सामान्य  ATT
 पर  हुमा है

 ?  क्या  इसमें  कुछ  भी
 WaTAT eT  बात

 नहीं
 ?

 श्रिया  महोदय
 :

 माननीय  सदस्य  सरकार  पर  दबाव  डाल  कर  नहीं  मनवा  सकते  हैं  ।  वह  केवल

 सूचना
 की

 मांग  कर  सकते  हैं
 ।

 यदि  वह  सरकार  द्वारा  बताई  गई  बातों  से  सन्तुष्ट  नहीं  हैं  तो  वह  अन्य

 प्रक्रिया त्रों का  सहारा  ले  सकते  हैं  ।

 श्री  बेला यू धन
 :

 एक  श्रीमान्‌  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  अच्छी  स्थिति  वाली  पार्टी  वहाँ

 उपस्थित  थी
 ।

 इस  का  यह  श्रभिप्नाय  नहीं  है  कि  वह  काम  करने  को  तैयार  न  थे  ।  उन्होंने  यह  नहीं  बताया ह १५६  ON
 है  कि  वह  काम  लेने  के  लिये  तैयार  न  थी  कौर  उसने  सरकार  के  प्रस्ताव  को  भ्र स्वीकार  कर  दिया  था  ।

 श्री  श्व लगे दान
 :
 श्रीमान्‌  यदि  श्राप  अनुमति  दें  तो

 श्रिया  महोदय
 :

 नहीं
 ।
 मैं  प्रशन  काल  को  वाद-विवाद  के  समय  में  नहीं  बदलना  चाहता  हूँ  ।

 सभा
 के

 सामने  कोई  विषय  लाने  के  लिये  कौर
 कई

 तरीके  हैं
 ।

 मैं  इस  समय  ae  इजाज़त  नहीं  क्योंकि

 प्रश्नों  में  नीति  सम्बन्धी  विषयों  पर  विवाद  होना  शुरू  हो  गया  है  ।  माननीय  सदस्यों  को  इस  सम्बन्ध  में

 विनिर्णयों  तथा  नियम  का  भ्रध्ययन  करके  सभा  में  श्राना  चाहिये  ।
 न
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 एरणाकुलम-व्विलोन  रेलवे

 [*  १३४२.  श्री  बेलायुधन
 :

 क्या  tara  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 एरणाकुलम  ate  व्विलोन  के  बीच  रेलवे  लाइन  के  निर्माण  की  इस  समय  क्या  स्थिति

 १९५५-५६  तक  इस  रेलवे  लाइन  में  कुल  कितनी  राशि  व्यय  हुई
 ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री
 :

 कार्य  की  कुल  प्रगति  ५३  प्रतिशत

 ह  ्  +,
 @  |

 फरवरी  RENE  के  प्रीत  TH  ३  करोड़  रुपया  व्यय  ears  |

 श्री  बेलायुधन
 :

 एरणाकुलभ  से  क्वि लोन  तक  श्री  तक  कुल  कितने  मील  रेलवे  लाइन  बनी  है  ।

 Tat  श्रलगेशन  :
 मैंने  कुल  कार्य  के  आंकड़े  दे  दिये  है  ।  मेरे पास  यह  बताने  के  लिये  कि  यथाथे  में

 कितने  मील  लम्बी  रेलवे  लाइन  बनी  विवरण  नहीं  है  ।  मेरी  जानकारी  यह  है  कि  कोट्टायम

 एरणाकुलम  के  बीच  की  लाइन  इस  वर्ष  सितम्बर  तक  खुलने  के  लिये  तैयार  हो  जायेगी  ।

 श्री ए०  एस०  थामस
 :

 नया  मंत्रालय  को  मालूम  है  कि  यही  प्रति  वर्ष  पूछा  जाता  है  कौर

 मंत्रालय
 यही  उत्तर  देता  है  प्रथा  AAT  या  सितम्बर  तक  खुल  जायेगी  ।  पिछले  दो  वर्षों

 से  यही

 बताया जा  रहा  है  इस  लाइन  के  एरणाकुलम  कौर  कोट्टायम  भाग  के
 न

 खुलने  का  क्या  कारण

 है  ।  कया  मैं  जान  सकता  हूँ  कि  किन  सामग्रियों  के  प्रभाव  में  सरकार  कोਂ  इस  लाइन  के  खोलने  में
 रुकावट

 हो  रही  हैं
 ?

 श्री  श्रलगेदान  :  यदि  माननीय  सदस्य  पिछले  के  प्रदान  कौर  उत्तरों  को  देखेंगे  तो  उन्हें  ज्ञात  होगा

 कि  उत्तरों में  कोई  विरोधाभास  नहीं  है  वस्तुतः  उन्हें  भ्रांति हई  इस  विशेष  set  का

 अर्थात  इस्पात  इत्यादि  तथा  wea  सामग्री  के  प्रभाव  में  इसे  इसके  पूर्व  खोलना

 समृद्ध  न  हो  उत्तर  मेरे  द्वारा  ही  दिया  गया  ari  मैं  माननीय  सदस्य  द्वारा  पूछे

 इस  प्रदान  का  उत्तर  पहली  बार  ही  नहीं  रहा  मैं  इसका  उत्तर  कई  बार  पहले

 भी
 दे  चुका हूँ  ।

 श्री  परन्तु
 :

 कोट्टायम  से  विलोना  तक  की  लाइन  का  निर्माण  कब  होगा.श्रौर कब  तक  निर्माण

 कार्य  समाप्त हो  जायगा

 श्री  श्रलगेशन
 :

 यह  geuy  के  प्रारम्भ  तक  तक  प्रा  हो  जायगा  |

 श्री  बेला यु धन
 :

 यह  कहा  गया  था  कि  इस  सारी  लाइन  में  लगभग  करोड़  व्यय  होगा
 ।

 तक  लगभग  iF  करोड़  रुपया  व्यय  है  लगभग  प्रतिशत  लाइन  का  निर्माण  क  है  क्या

 मंत्री  जी  द्वारा  दिये  गये  झ्रांकड़ों  के  अनुसार  व्यय  मूल  प्राक्कलन  से  अधिक  हो  जायेगा
 ?

 श्री  श्रलगेशन
 :

 इस  समय  मैं  कुछ  नहीं  बता  सकता  हूँ  ।  किन्तु  मेरे  विचार  से  व्यय  मूल  प्राक्कलन
 से  बहुत  afr  नहीं  होगा  थोड़ा  प्रीत  हो  सकता  है  किन्तु  वह  मूल  प्राक्कलन  से  बहुत  अधिक  नहीं  होगा  ।

 श्रिया महोदय  :  संख्या  १३४३,  १३४४,  १३४४,  १३४६,  १३४७,  १३४८,  १३४९,  सभी

 अ्रनुपस्थित  हैं  |  त़ब  इस  प्रश्न  काल  का  क्या  लाभ
 ?

 सदस्य  sea  देते  हैं  किन्तु  सभा  में  नहीं

 ata हैं  ।

 समाज  तारों  केबल  )  का  निर्माण

 1.0  १३४५०.  श्री  पुन्नू
 :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या
 भारत  में

 समाज  तारों  का  निर्माण  किया
 जाता

 भक

 मूल  wait  में
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 क्या  किसी  विदेशी  साथ  के  साथ  तारों
 के

 संभरण  के  लिये  कोई  करार  किया  जाने  वाला

 ak

 यदि  तो  उसका  क्या  विवरण  है
 ?

 संचार  मंत्रालय
 में  मंत्री  राज

 :
 जी  नहीं

 ।

 site  श्री  तक  समाक्ष  तारों  के  निर्माण  के  लिये  कोई  व्यवस्था  नहीं  की
 गई  है

 ।
 किन्तु

 ब्रिटेन
 की  टेलीफोन  एंड  केबलਂ  कम्पनी  के  साथ  एक  सामान्य  करार  किया  गया  है  जिसके  अनुसार

 सरकार  एस०  टी०  सी ०  कम्पनी  टेलीफोन  एंड
 केबल  कम्पनी )  से  aaa होनें  वालें

 टेलीफोन  तारों  का  २५  प्रतिशत  खरीदने  में  सहमत  हो  गई  है  ।  इसके  बदले  में  कम्पनी  हमारे  देश  में  ऐसे

 तारों  के  निर्माण  के  लिये  टेक्नीकल  सहायता  की  व्यवस्था  करेगी  ।

 श्री  पुन्नू
 :

 क्या  किसी  अन्य  विदेशी  कम्पनी  ने  भी  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  के
 समक्ष

 बातें  रखीं  हैं  ।

 श्री  राज  बहादुर
 :

 जैसा  कि  मैं  कह  चुका  हम  ess  टेली  फोन  कम्पनी  के  साथ  एक  विशेष  व्यवस्था

 कर  चुके  इसके  बदले  में  हम  उनसे  ७ ष्  लिमिटेडਂ  रूप नरायण पुर  में  समाक्ष  प्रकार  के

 तारों  के  निर्माण  के  टेक्नीकल  सहायता  इंजीनियरिंग  चित्र  तथा  wer  वस् तुझ ों  को  पाने
 | की  झ्राद्या करते  हैं

 >
 रेलों  पर  भोजन-व्यवस्था  कें  ठेके

 १३४५१.  श्री  कामत  :  क्या
 रेलवे

 मंत्री  यह  बतानें  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रेलवे  में  भोजन  व्यवस्था  के  ठेके  किस  आधार  पर  दिये  जाते

 क्या  सरकार  उनमें  से  बहुत  से  ठेकों  को  समाप्त  करने  का  विचार  कर  रही
 ९,  च ५

 यदि  तो  ये  ठेके  कब  तक  समाप्त  कर  दिये  जायेंगे
 ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री
 :

 ये  ठेके  ऐसे  स्थानीय  व्यक्तियों  जिन्हें

 भोजन-व्यवस्था का  समुचित  अनुभव  दिये  जाते  हैं  ।  इस  बात  पर  ध्यान  दिया  जाता  है  कि

 वे  प्रबन्ध  पर  खुद  निगरानी  रख  सकेंगे  या  नहीं
 ।

 भ्रमण  बातें  समान  होने  उन  क्षेत्रों  में  बसे  हुए  भ्रनुभवी

 शरणार्थी  भोजन  व्यवस्था  करने  वालों  को  अ्रधिमान्यता  दी  जाती  है  ।  इस  बात  की  सावधानी से  जाँच

 कर  ली  जाती  है  कि
 कहीं  वे  इन  ठेकों  को  अपनी  तरफ़  से  किसी  दूसरे  व्यक्ति  को  तो  न  द ेदेंगे  ।

 एक  व्यक्ति  या  सार्थ  अधिकतम  कितने  ठेके  ले  सकता  इसकी  संख्या  विदित  की  गई  हैं  ।

 जी  af

 कुछ  ठेके  १-४-५६
 से  समाप्त  हो  गये  हैं

 ।
 इस  तारीख  से  समाप्त  होनें  वाले  कुछ

 ठेकों
 पर  कोई  कार्यवाही  नहीं  हुई  है  ।  कुछ  न्य  ठेकों  को  °—v—Y9 F AAMT HLA AT से  समाप्त  करने  का  विचार  है  ।

 श्री  कामत
 :

 मंत्री  जी  द्वारा  cet  के  भाग  में  निर्देशित  ठेकों  की  अधिकतम  संख्या  क्या

 विदित की  गई  है  ?

 श्री  weer  :
 ये  नियम  भोजन  व्यवस्था  समिति  जिसने  इस  प्रदन  पर  विचार  किया ~  ०

 निश्चित  किये  गये  हैं
 और

 विस्तार  से  बताये  गये  हैं
 ।

 जल पान गृहों  सनौर  उपहारों  के  afr  बारह

 ठेके  दिये  जा  सकते  हैं
 ।

 विशेष  क्षेत्र  के  अन्दर  खोमचा लगाने  के  सम्बन्ध  में  झधघिकतम  ७  ठेके  दिये जा a
 a  | ~~

 faa  अंग्रेजी  में
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 श्री  कामत  :  क्या  सरकार  ने  रेलों  में  भोजन  व्यवस्था  के  सम्बन्ध  में  कृपलानी  समिति  की

 सारी  सिफ़ारिशों  स्वीकार  कर  ली  हैं  सनौर  यदि  तो  कौन  सी  सिफारिशें  स्वीकार  नहीं  की  गई  हैं
 ?

 श्री  श्रलगेदान
 :  इस  प्रशन  पर  भोजन  व्यवस्था  समिति  में  विचार  किया  जा  चुका  है  ।  कृपा लानी

 समिति  ने  इस  प्रश्न  पर  विचार  किया  कौर  भोजन-व्यवस्था  समिति  की  सिफारिशों  का  समर्थन  किया  |

 सरकार  ने  उन  सब  को  स्वीकार  कर  लिया  है  भ्रौर  वह  कार्यवाही  करने  वाली  हैं  ।

 थी
 रामचन्द्र  रेडडी

 :
 क्या  सरकार  ने  कोई  ऐसी  तरकीब  सोची  हैं  कि  जब  इन  पुराने  ठेकों  के

 समाप्त
 होने  पर  कुछ  कर्मचारी  बेकार  हो  जाते  हैं  तब  उन्हें  किस  प्रकार  नौकरी  में  खपाया जा  सकता हैं

 शिव  वैकल्पिक  कार्य  दिया  जा  सकता  है  ?

 श्री
 श्रलगेशन

 :
 विभागीय  भोजन  व्यवस्था  प्रारम्भ  करने  पर  यह  हम  यथासम्भव उन  लोगों

 को
 ee य  उ

 नियुक्त  करने  का  प्रयत्न  करते  हैं  जो  कि  पहिले  ठेकेदारों  के  यहां  काम  करते  थे  ।

 श्री  एम०  एल०  द्विवेदी :  क्या  मंत्री  महोदय  को  पता  है  कि  अप्रैल  की  पहली  तारीख  को  जो  नये

 टाइम  टेबिल  निकलें  हैं  उनमें  जो  केटरिंग  की  रेट  की  दरो ं)  निकली हैँ  वह

 पहले  रो  भी  ज्यादा  है  तब  कि  खाना  कौर  ज्यादा  खराब हो  गया  हैं  ?

 थ्रो  श्रलगेशन
 :

 कुछ  समय  पूर्वे  लग  भोजन  कौर  ०५  मूल्य  की  व्यवस्था  प्रारम्भ  की  गई  थी  ।

 मूल्य  पहले  की  दरों  से  काफी  कम  थे  ।  हो  सकता  हैं  कि  माननीय  सद्य  का  यह  भ्रनुभव  हो  कि  भोजन

 पहिले  से  हो  गया  हैं  ।  लेकिन  मुझे  कई  भ्रमण  लोगों  ने  यह  बताया  है  कि  भोजन  की  किस्म  में

 सुधार  हुमा  हैं  भले  ही  मूल्यों  में  कमी  हुई  हैं  ।

 शी  जी०  पी०  सिन्हा
 :

 ga  रेलवे  में  १६५६  में  कितने  नये  विभागीय  भोजन-व्यवस्था

 संस्थानों का  प्रारम्भ  किया  जायगा  ?

 श्री
 sera

 :
 पूर्व  रेलवे  में  विभागीय  भोजन  व्यवस्था  प्रारम्भ  करने  के  लिये  चार  स्टेशन  लिये

 गये  हैं  ।  परन्तु  क्योंकि  सम्बन्धित  ठेकेदार  इस  मामले  को  न्यायालय  तक  ले  गया  है  हमें  उच्च

 की  एक  श्रावस्ती  मिली  है  ax  इसलिये  हमने  इस  मामले  को  नहीं  बढ़ाया है  ।

 बी०  एस०  मूर्ति
 :

 क्या  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  किया  है
 कि

 कितने

 समय  में  सारे  भारत  में  विभागीय  भोजन  व्यवस्था  हो  जानी  चाहिये  ?

 श्री  झ्लगेदान  :  हमने  कोई  ऐसा  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किया  कि  इतने  समय  में  सारे  देश  में

 विभागीय  भोजन-व्यवस्था  लागू  हो  जानी  चाहिये  ।  बात  यह  हैं  कि  हमने  रेलवे  में  उन  स्थानों  पर  विभागीय

 भोजन-व्यवस्था  करने  का  निश्चय  किया  हैं  जहाँ  उससे  पूर्व  विभागीय  भोजन-व्यवस्था  नहीं  थी  कौर  कुछ

 स्थान  निश्चित  कर  लिये  गये  हैं  ।  झ्र भि प्राय  यह  &  कि  विभागीय  भोजन-व्यवस्था कौर  निजी

 व्यवस्था  एक  सरे  का  लाभ  उठाते  हुए  साथ-साथ  जारी  रहें
 ।

 गिडवानी
 :

 कया  यह  सच  है  कि  कुछ  ठेकेदारों  ने  ३०  जून  तक  का  अनुज्ञप्ति  शुल्क  दे  दिया  है

 लेकिन  उनके  ठेके  मार्चे  से  ही  समाप्त  कर  दिये  गये  हैं  ।

 शी  श्रलगेशन :  सम्बद्ध  माननीय  सदस्य से  मेरा  ध्यान  एक  विशेष  मामले  की  ate  प्रा कर्षित

 किया  हूँ  और  में  उसकी  जांच  कर  रहा  हूँ  ।

 श्री  सारंग धर दास  :  क्या  वे  ठेकदार  जिन्होंने  किरसन  ठेके  दूसरों  को  किराये  पर  दिये  हैं  उनका

 नाम  कृष्ण  सुची  लिस्ट  )
 में  दें  किया  जाता

 है  ?

 भ्रंग्रेजी  में
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 श्री  श्रलगेहान  :  जी  हाँ  ।  हम  ऐसे  के  खिलाफ  कड़ी  कार्यवाही करते  हैं  जिनके  विरुद्ध

 यह  आरोप  सिद्ध  हो  जाता  है  कि  उन्होंने  ठेका  अपनी  कौर  से  किसी  शौर  को  दे  दिया
 |
 मैं  माननीय  सदस्य

 को  यह  बताना  चाहूँगा  कि  हमारा  भ्रनुभव  यह  रहा  है  कि  इस  आरोप  को  सिद्ध  करना  बड़ा  कठिन  होता

 हैं  ।  एक  मामले  जहाँ  यह  सिद्ध  हो  गया  ठेकेदार  को  हटा  दिया  गया
 |

 कामत  :  हमारी  रेलों  में  एक  व्यक्ति  के  alta  भोजन  व्यवस्था  के  अधिकतम  कितने  टेके  हैं
 ?

 क्या  उसके  ठेकों  को  कम  करने  की  कोई  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 श्रलगेशान
 :

 माननीय  सदस्य  नाम  जानते  हैं
 ।

 ठेकों  की  यथा  संख्या  उन्हें  भोजन  व्यवस्था

 समिति  के  प्रतिवेदन  से  ज्ञात  हो  जायेगी  |  यह  उसमें  दी  हुई  है  ।  यह  १००  या  १५०  से  alas  है
 |

 मुझें

 एक  whet  व्यक्ति  के  द्वारा  लिये  गये  ठेकों  की  यथार्थ  संख्या  ज्ञात  नहीं  है  ।  हमने  एक  ही  व्यक्ति  दिये

 गये  ठेकों की  संख्या  को  घटाने  उन्हें  संहत  क्षेत्रों  में  रखने  की  कार्यवाही  की  है  जिससे  कि  सम्बन्धित

 ठेकेदार
 अच्छी  तरह  देख-भाल  कर  सकें  |

 पुन्नू
 :

 सरकार  यह  शर्तें  लगाने  से  क्यों  हिचकती  है  कि  जब  नया  ठेका  दिया  जाये--जैसा  कि

 मालाबार  होटल  का  दिया  गया--तब  नये  ठेकेदार  को  पुराने  सभी  कर्मचारियों  की  खपा  लेना  होगा
 ?

 श्री  sorter
 :

 बात  यह  है  कि  हम  किसी  व्यक्ति  को  पुराने  ठेकेदार  द्वारा  नियुक्त  सभी  आदमियों

 को  रखने के  लिये  विवाद  नहीं  कर  सकते  हैं  ।  उनसे  यथासम्भव  प्रस्ताव  से  भ्रमित  पुराने  कर्मचारियों  को

 रखने  को  कहा  जाता  है  ।  यह  किया  जा  रहा  है  ।

 श्रिया  महोदय
 :

 माननीय  सदस्य  ने  बहुत  विलम्ब  कर  दिया  है  ।

 प्रासाम रल सम्पक रेल  सम्पर्क

 1*  १३४५३. सरदार  श्रकरपुरी  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दूसरे  श्रीराम  रेल  सम्पर्क  का  पुनरुद्धार  करने  का  विचार

 यदि  तो  यह  किस  प्रकार  का  प्रस्ताव  तथा  यह  काम  कब
 तक

 समाप्त
 कौर

 उस  पर  कुल  कितना  व्यय  होगा  ?

 1
 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री

 :  श्र  एक  प्रारम्भिक  इंजीनियरी

 सर्वेक्षण  किया  गया  जिसका  उद्देश्य  यह  था  कि  माल  जंकशन  श्रौर  विज्नागुड़ी  के  वर्तमान  मार्ग  के  स्थान  पर

 राम शाई कौर  बिन्नागुड़ी  के  बीच  मार्ग  बनाये  जाने  की  सम्भावना  का  पता  लगाया  जाय  ।  सर्वेक्षण  का
 प्रतिवेदन

 विचाराधीन  है  ।  जलधका  ate  तोर सा  नदी  में  नीचे  की  कौर  भ्रच्छे  क्रासिंग  बनाने  की  सम्भावना

 के  प्रस्ताव  भी  विचाराधीन  हैं
 ।

 रेलवे  लाइन  को  स्थायी  बनाने  के  व्यावहारिक  उपचारों  पर  ae  यदि

 यह  सम्भव
 न

 हो  तो  उपयुक्त  वैकल्पिक  तरकीबों  पर  सुझावों  का  प्रतिवेदन  देने  के  लिये  एक  छोटी

 टेक्नीकल  समिति  की  स्थापना  का  प्रस्ताव  किया  गया  है  ।

 प्रशन  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 श्रीमती

 ख़ौमेनी
 :

 इस  विषय  में  में  यह  जानना  चाहती  हूँ  कि  क्या  सरकार  हमें  यह  भ्राइवासन

 दे  सकती  है  कि  विद्यमान  रेल  का  रास्ता  इस  वर्ष  की  वर्षा  कौर  बाढ़  को  सहन  कर  सकेगा  ?

 श्री  श्रलगेहान
 :

 यही  प्रदर
 तो

 विशेषज्ञों  द्वारा  जांचा  जा  रहा  हैं  ।  हम  इस  रास्ते  को  नीचे  दक्षिण

 की  कौर  बनाना  चाहते  हैं  ताकि  वह  बाढ़  को  सहन  कर  उसके  साथ  बहने  न  पावें  प्रौढ़  विद्यमान  मार्ग

 की  भांति  खराब
 न

 होने  पावे
 ।

 एसस



 १३१९६  mifaa द  दि  ह  S  ज  ११  PENG

 श्री  एस०  सी  ०
 देव  :  यह  प्रस्ताव  कब  कार्यान्वित  हो  सकेगा  ?

 शनी  श्रलगेशन
 :

 इस  प्रदान  पर  पूर्णतया  विचार  करने  श्र  प्रतिवेदन  देने  के  लिये  हम  एक  समिति

 भी  नियुक्त कर  रहे  हैं

 शी  एस०  सी
 ०

 सामन्त  :  जब  रेल  सम्पर्क  स्थापित  किया  गया  तब  भी  क्या  किसी

 समिति  ने  इस  sea  पर  विचार  किया  था  कौर  यदि  तो  उस  के  सुझाव  क्या  थे
 ?

 श्री  श्रलगेहान
 :

 माननीय  सदस्य  को  a  सभा  को  विदित  है  कि  यह  काम  किन  परिस्थितियों  में

 किया  गया  था
 ।

 यह  विभाजन  के  तुरन्त  बाद  हुमा  था  ।  समस्त  श्रीराम  प्रान्त  11.0  भारत  से  पक्ष  हो  गया

 था
 ।

 यह  काम  बहुत  जल्दी  किया  गया  था  ate  एक  विशेष  भ्र वधि  में  समाप्त  किया  गया  था  ।  ऐसी  दशा  में

 भूतत्वीय  स्थिति  पर  ध्यान  देना  संभव  न  था  ।

 श्रिया महोदय  :  प्रदान

 श्री  aerate  चली
 :

 क्या  में  एक  प्रश्न  पूछ  सकता  हूँ
 ?

 महोदय
 :  जी  नहीं  ।  माननीय  सदस्यों  को  श्रमिक  सावधान  रहना  चाहिए  ।  यदि  वे  खड़े

 हो  जायें  तो  मुझे  उनका  स्मरण  रहेगा  कौर  जब  तक  वे  सब  या  उन  में  से  श्रधिक्रांश  व्यक्ति  प्रदान  न  कर  लें

 में  बरगला  प्रश्न  नहीं  लूंगा  ;  किन्तु  ग्रीम  wer  तक  भी  यदि  कोई  सदस्य  fear  न  करे  तो  फिर  में

 लाचार हूँ  ।

 श्री  कामत  :  सभा  की  सब  कौर  से  सदस्यों  के  लिये  यह  a  संभव  है  कि  वे  भ्रध्यक्ष  महोदय  का

 ध्यान  खींच  सकें  ?

 महोदय  :  मेरे  दो  ore  हैं  श्र  में  भली  भांति  देख  सकता  हूँ  ।

 लिटन-उखरुल  मागं

 RRUY,  श्री  रीडिंग  किलिंग
 :

 क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  लिटन-उखरुल सड़क  का  निर्माण  प्रारम्भ  हो  गया

 यदि  तो  इस  सड़क  के  लिये  कितनी  रकम  आबंटित  की  गई

 उस  के  बनाने  में  श्री  तक  क्या  प्रगति  हुई  है
 ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  श्रलगेदान )
 से  लिटन-उखरूल सड़क  के

 के  निर्माण के  लिये  Rook  लाख  रुपये  के  अ्रनुमानित  व्यय  पर  स्वीकृति  दी  गई  है  ।  राज्य

 सरकार  पुलों  की  योजना  कौर  प्राक्कलन  तैयार  कर  रही  है  ।  सड़क  का  काम  eye WF HIRT में  प्रारम्भ

 किया  गया  था  कौर  उसे  पक्की  के  अतिरिक्त  अन्य  कार्य  6:  के  तक  पूरा  हो  जाने

 की  है  |

 श्री  रीडिंग  किलिंग
 :

 सड़क  की  लम्बाई  कितने  मील  है
 ?

 यह  सड़क  कब  तक  बन  चुकेगी  कौर

 बारह  महीनों  काम  योग्य  बन  सकेगी  ?

 झलगेशन  :  सड़क  की  लम्बाई  लगभग  २०  मील  हे
 ।

 मैने  झ्र भी  बताया  हैं  कि  सड़क  तक

 बन  जायेगी  उसे  पक्की  करने  का  काम  उसके  बाद  पुरा  हो  जायगा  |  इस  की  कोई  भ्र वधि  नहीं  है  ।  यह

 तो  लोक  निर्माण  विभाग  की  कायें  प्रगति  पर  निर्भर  करता  है
 ।

 श्री  अमजद  चली
 :

 क्या  यह  सड़क  श्रीराम  में  राष्ट्रीय  राजपथ  का  एक  भाग  बनेगी  कौर  इसे  कहाँ

 —$_—$____— तक  बढ़ाया  जायगा
 ?

 मूल  अंग्रेजी  में
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 श्री  श्रलगेशन
 :

 जहाँ  तक  मुझे  याद  यह  राष्ट्रीय  राजपथ
 का

 भाग  नहीं है  ।

 अमजद  चली
 :

 क्या  इसे  राष्ट्रीय  राजपथ  से  जोडा  जायगा
 ?

 श्रलगेशन
 :

 इसका  मुझे  पता  नहीं
 ।

 मेरा  ख्याल  है  कि  यह  सड़क  राष्ट्रीय  राजपथ  से  पहले

 ही  जुड़ी हुई  है

 श्री  किशन  :  क्या  यह  सच  है  कि  यह  मार्ग  धान  की  जला धि क्य  खेती  वाले  हिस्सों  श्र

 झूम  खेतों  में  होकर  गुजरता  है  तथा  उनके  मालिकों  ने  क्षतिपूर्ति  की  मांग
 की

 है  कौर  यदि  हाँ  तो  क्या

 सरकार  ने  उन  के  मामले
 पर

 विचार  किया  है
 ?

 श्री  श्रलगेशन  :  राज्य  सरकार  यथावश्यकता  क्षतिपूर्ति  देगी  ।  जब  कभी  हम  सड़क  बनाते  हैं

 तो  ऐसा  ही  होता  है  ।

 कोसी  परियोजना  को  चावल  भेजना

 1*  १३५४५.  श्री  एल०  एन०  मिश्र  :  क्या  खाद्य  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 कि  :

 क्या  कोसी  परियोजना  प्राधिकार  द्वारा  कोसी  में  काम  करने  वाले  श्रमिकों  के

 लिये  उन्हें  चावल  भेजने  की  कोई  मांग  की  गई  थी  ;

 यदि  तो  कितना  चावल  मांगा  गया  था  ।  कौर  संघ  सरकार  द्वारा  कितने की  स्वीकृति

 दी  कौर

 वह  किन  शर्तों  पर  दिया  गया
 ?

 site  कृषि  उपमंत्री  एम०  ato  :
 हाँ  श्रीमान्‌

 ste  (7)  कोसी  परियोजना  प्रयास  ने  Y¥ coc  मन  चावल  की  मांग  की  थी  इस

 की
 स्वीकृति  उन्हें  सेंट्रल  fers  इलाहाबाद  के  गोदाम  सें  बोरियों  की  कीमत  सहित  १४  रुपये

 प्रति  मन  के  हिसाब  से  लेने  के  लिये  दे  दी  गई  है  ।

 श्री  एल०  एन०  मिश्र :  उन्हें  aaa  किया  sar  चावल  दिया  गया  था  या  देसी  चावल
 ?

 यदि

 वह  आयात  किया  gar  था  तो  कया  देसी  चावल  देना  संभव
 न

 था
 ?

 श्री  एम०  ato  कृष्ण प्पा  :  हम  ने  बर्मा का  चावल  दिया  उन्हें  देसी  चावल  देना  संभव  न

 था  क्योंकि  उस  स्थान  पर  ऐसा  चावल  नहीं  है  ।

 श्री  एल०  एन०  मिश्र
 :

 बर्मा  के  चावल  देसी  चावल  की  कीमत  में  कितना  अंतर  है  ?

 Tait  एम०  वी
 ०

 कृष्ण प्पा  :  उसे हम  ने  १४  रुपये मन  की  कीमत  पर  दिया है  जब  कि  बर्मा का
 चावल  २  रूपये  मन  मिलता  है  ।

 दक्षिण  रेलवे  पर  माल  का  परिवहन

 कया  दक्षिण  रेलवे  में  फ़सली  we  जल्दी  खराब  होने  वाली  वस्तुभ्नों  को  परिवहन  में

 मिलता  देने  सम्बन्धी  नियमों  का  पालन  किया  जा  रहा  है  ;

 क्या  इस  के  कोई  भ्रपवाद  भी  कौर

 क्या  माल  के  वर्गीकरण  की  कोई  आवश्यकता  है
 ?

 तथा  परिवहन  उपमंत्री
 :

 हाँ

 इस  के  कोई  नहीं  हें  ।

 tye  भ्रंग्रेजी  में
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 (77)  परिवहन  की  सुविधा  एवं  परिवहन  की  wea  वस्तुश्नों  के  महत्व  श्रावश्यकतानुसार  जब

 कभी  माल  के  पुन्वेगीकिरण  की  जरूरत  होती  है  तो  ऐसा  किया  जाता  है  ।  इस  समय  जहाँ  तक  फ़सली  कौर

 जल्दी  खराब  होने  वाली  का  सम्बन्ध  किसी  पुनर्वर्गीकरण  की  जरूरत  नहीं  है  ।

 जिप्सम  के  लिये  मालगाड़ी के  डिब्बे

 *
 १३५९.  श्री  पी०  एल०  बारूपाल  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 a

 ag  सच  है  कि  जिप्सम  मालगाड़ी के  डिब्बों  में  भर  कर  fared  लाया  जाता  ह

 at
 रेलवे

 को
 साइडिंग  चाज  नहीं  चुकाया  कौर

 साइडिंग  चार्ज  कितना  लिया  जामसेर  से  fat  तक

 प्रतिदिन  कितने  डिब्बे  भेजे  जाते  हैं  ?

 रेलवे  परिवहन  मंत्री  एल०  बी०  शास्त्री  fred
 साइडिंग

 पर
 जो

 साइडिंग  चाज  देना  है  उसे  चुकाया  जा  रहा  लेकिन  जामसेर  में  जहाँ  से  जिप्सम  भेजा  जाता  walt

 तक  कोई  साइडिंग  चाजे  नहीं  दिया  गया  है  क्योंकि  इस  सम्बन्ध  में  कभी  कोई  फ़ैसला  नहीं  हो  सका

 सिंदरी  इमदादी  साइडिंग  को  पाथरडीही  प्रधान  खता  स्टेशनों  से  माल  भेजा  जाता  है

 शौर  उस  पर  क्रमशः
 ४  ८  पाई  मन  की  दर  से  साइडिंग  चीज़ें  लिया  जाता  है  ।  जामसेर  में

 साइडिंग  चाज
 की

 दर  प्रति  चार  पहिये  वाले  डिब्बे  पर  लगभग  २  रुपया  जामसेर  सिंदरी  रोज़

 aaa
 ८०

 डिब्बे  भेजें  जाते  हैं  ।

 श्री  पी०  एल०  बारूपाल
 :

 क्या  मैं  यह  जान  सकता  हूँ  कि  जो  तक  साइडिंग  arta  नहीं  लिये

 गये  उससे  रेलवे  विभाग  को  कितना  नुक़सान  हुमा  है
 ?

 श्री  एल०  बी०  शास्त्री
 :

 नुकसान
 की

 तो  मुझे  कोई  सम्भावना  नहीं  मालूम  होती  है  कयों न  ि

 उनसे  बाद  में  लेंगे  तो  समझ  बूझ  कर  उनसे  वसूल  कर  लेंगे  |

 श्री  पी०  एल०  बारूपाल
 :

 क्या  यह  सही  है  कि  उक्त  जिप्सम  की  कम्पनी  में  मुनाफा  प्राप्त  करने

 में  किसी  रेलवे  अधिकारी  का  भी  कोई  देयर  है  ?

 श्री  एल०  बी०  शास्त्री
 :

 यह  सवाल  मेरे  ख्याल  में  माननीय  सदस्य  ने  कुछ  बहुत  समझदारी से

 नहीं  पूछा  है
 ।

 श्री  एन०  बी०  चौधरी
 :

 मैं  जानना  चाहता  हूँ  कि  सुन्दरी  से  प्रतिदिन  कितने  वैगन  राजस्थान

 जाते  हैं  शर  राजस्थान  जाते  समय  उनमें  से  कितने  प्रतिशत  भरे  हुए  जाते  हैं  ?

 श्री  श्रलगेदान  :  हमारे पास  इसके  श्रांकड़े  नहीं  हैं  ।

 श्री  एल०  बी०
 शास्त्री

 :
 क्या  को  आ्रांकड़ों  की  जरूरत  है

 ?

 शी  एन०  ato  चौधरी  :  हां  ।

 श्री  एल०  बी०  शास्त्री
 :

 इसके  लिये  मुझे  पूर्वे  सूचना  चाहिये
 |

 भारतीय कृषि  गवेषणा  परिषद  द्वारा  छात्रवृत्तियाँ

 1*  १३६०.  श्री  गिडवानी
 :

 क्या  खाद्य  ate  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  कृषि  गवेषणा  परिषद्‌  ने  कृषि  गवेषणा  के  लिये  प्रति  वर्ष  हानि

 अधिछात्र-वृत्तियां  देने  का
 निचय

 किया

 यदि  तो  उन  की  संख्या  कितनी
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 श
 (  )  प्रवीण  किस  प्रकार  किया  जायगा

 ?

 कृषि  मंत्री  पी०  एस०
 हाँ  ।

 प्रति  वर्ष  २२  गवेषणा  झधिछात्र-वृत्तियाँ  )  दी  जाती हैं  ।

 प्रारम्भिक  प्रवरण  परिषद्‌  द्वारा  बनाई  गई  प्रवरण  उप समितियों
 जायेंगी

 ।

 भ्रांति  प्रवरण-उप-समितियों  के  सभापतियों  की  सहायता  से  प्रमुख  प्रवरण  समिति  द्वारा  किया

 जायेंगी  ।

 tat  गिडवानी
 :

 ये  छात्रवृत्तियां  किन  शर्तों  पर  दी  जाती  हैं
 ?

 पी०  एस०  कनिष्ठ  गवेषणा  वृत्ति के  लिये हम  १००  रुपये  मासिक  देते  हैं  प्रौढ़

 ज्येष्ठ के  लिये  १५०  रुपये  मासिक  |  विषय  निम्नलिखित  हैं  :

 क्षेत्र  उद्यान  कृषि  उद्भिद  भूमि

 कृषि  कृषि  सांख्यिकी

 श्री  भगवत  झा
 :

 ये  अधिछात्र-वृतियां कब  तक  दी  जायेंगी  ?

 पी०  एस०  देशमुख  :
 हमने  इसे  पहले  ही  आरम्भ  कर  दिया  PEUVUY A में  १५

 छात्रवत्तियां दी  गई  थीं

 श्री  रामचन्द्र  रेडडी
 :

 कया  ये  छात्र-वृत्तियाँ  राज्यवार  दी  जाती  हैं  कौर  कया  ये  योग्यता  के  भ्राता

 पर  दी  जाती  हैं  अ्रथवा  राज्य  सरकारों  की  सिफारिशों  पर  ?

 पी०  एस०  देशमुख  :
 वे  सब

 योग्यता
 के  आधार  पर  दी  जाती  हैं  और  उन्हें  राज्यवार  देने

 की  ध्यान  नहीं  दिया  गया  है  |

 श्री  पुन्नू
 :

 ये  छात्र-वृत्तियाँ  कितने  लोगों  को  दी  जायेंगी  site  देश  की  विभिन्न  कृषि-स्थिति  को

 देखते  हुए  क्या  सरकार  यह  समझती  है  कि  यह  प्रत्येक  राज्य  के  व्यक्तियों  को  मिलनी  चाहिये ?

 डा०
 पी०  एस०  दें दा मुख

 :
 मैंने  seit  कहा  है  कि

 २२
 गवेषणा  श्रधिछात्रवृत्तियाँ  हैं  शौर  वे  यहाँ

 गवेषणा  संस्था  में  दी  जायेंगी
 |

 प्राय  में  भ्रमण  छात्रवृत्तियाँ  हो  सकती  हैं  ।

 trait  ato  एस०  मुक्ति
 :

 क्या  अनुसूचित  जातियों  ate  अनुसूचित  afer  जातियों  के  लिये  भी  स्थान

 रक्षित किये  गये  हैं  ?

 खाद्य att  कृषि  मंत्री  ए०  पी०
 :

 नहीं  श्रीमान्‌
 ।

 कोई  स्थान  रक्षित  नहीं  किया  गया

 है  ait  न  ऐसा  कोई  इरादा  ही  है  ।

 श्री  बेलायुधन
 :

 यह  कया  है
 ?

 श्राप  ऐसा  कयों  करते  हैं  ?

 श्री  do
 एस०  मुक्ति

 :
 ऐसे  उत्तर  का  हम  विरोध  करते

 श्री  बेलायुधन
 :

 यह  उत्तर  देने  का  तानाशाही  तरीका  है  ।

 श्रिया  महोदय
 :

 माननीय  सदस्य  ने  जितनी  तेजी  से  wer  किया  उसका  उन्हें  वैसा  ही  उत्तर  मिल

 गया
 |

 सरकार  यह  कह  सकती  है  कि  वह  किसी  काम  को  करना  चाहती  है  या
 नहीं

 ।
 यदि  श्राप  यह  gg

 कि  ऐसा  क्यों  किया  जाता  है  तो  ठीक  भी  है  ।

 श्री  बेलायुधन
 :

 यही  तो  मैंने  पूछा  है  ।

 treat  महोदय
 :

 यह  बाप  ने  बाद  में  पूछा  है  ।

 श्री  Yo  पी०  जेन
 :

 ये  छात्रवृत्तियाँ केवल  गुणों  के  आधार  पर  दी  जाती  हैं  स्थान  रक्षण  का

 wast
 में



 १३२३  TWIST  उत्तर  ११  १९५६

 कांडला  पत्तन

 1*  १३६३. श्री  बूवराघस्वामी  क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  हैं  कि  सरकार  कांडला  पत्तन  निर्माण  के  लिये  ठेकेदारों  को  श्रीराम  धन  दे  रही

 यदि  तो  कितना  ate  किन  शर्तों  पर  ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री
 :

 हाँ  श्रीमान ।

 करार  में  दी  गई  शर्तों  पर  कुल  95, 2¥, Yoo WIT रुपये  के  भ्र ग्रिम  धन  तथा  इस्पात  खरीदने  के

 लिये  ११  लाख  रुपये  तक  के  विशेष  aire  धन  दियें  गये  हैं
 जो

 कि  प्रति  मास  चुकाये  जाने  वाले  बिलों  पर

 १५  प्रतिशत  कटौती  करके  वसूल  किये  जायेंगे  ।

 बब्राघस्वासी
 :

 क्या  मूल  करार  में  ठेकेदार  को  पेशगी  देने  का  कोई  खण्ड  है
 ?

 श्री  श्रलगेदान
 :

 मेरे  पिछले  प्रश्न  के  उत्तर  में  इसका  उत्तर  भी  भरा  गया  हैं  ।

 महोदय
 :

 पिछले  प्रदान  में  उन्होंने  यही  कहा  था  ।

 श्री  बूवराघस्वामी
 :

 जब  सरकार  ने  पहले  ठेकेदार  की  वित्तीय  स्थिति  खराब  पाई  तो  क्या  उसने

 कोई  उपयुक्त  ठेकेदार  ढूंढ़ने  का  प्रयत्न  किया
 ?

 श्री  श्रलगेशन
 :

 में  इसके  सम्बन्ध  में  भी  पहले  बता  चुका  हूँ  ।  ठेकेदारों का  एक  तिथि  परन्तु

 उस  ara  के  हिस्सेदार  ठीक  तरह  नहीं  रह  सके  ।  इसलिये  एक  हिस्सेदार  को  उसमें  से  निकल  जाने  दिया

 गया  उसके  स्थान  पर  एक  को  ले  लिया  गया  ।  खास  बात  यह  है  कि  इस  कायें  में

 बहुत  काफी  अनुभव
 की

 है
 ।

 जो  भारतीय  ठेकेदार  उपलब्ध  थे  उन्हें  इस  प्रकार  के  कार्य  का

 अ्रनुभव  नहीं  था  इसलिये  हमें  ऐसा  साथ  चुनना  पड़ा  जिसमें  दो  जमीन  हिस्सेदार  थे  ।

 महोदय
 :

 प्रश्न  लिया  जाय

 Tait  पी०  सी०  बोस  :  क्या  कोई  भ्रमरी  धन  दिया  जाता  है

 महोदय
 :

 इसका  विस्तारपूर्वक  उत्तर  दिया  जा  चुका  है
 ।

 त्रिपुरा  में  सीमेंट  कौर  कलई  की  कमी

 1*  १३६४५.  श्री  area  देव
 :

 क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है
 कि  त्रिपुरा  में

 सीमेंट  कौर  टीन  उपलब्ध
 न

 होने  के  कारण  निर्माण  कार्य  रोक

 दिये  गये  और

 सरकार  इस  मामले  में  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  रखती  है
 ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री
 :

 जहाँ  तक  सड़क  के  कार्यों  का  सम्बन्ध

 ऐसा  नहीं
 है  ।

 उत्पन्न  नहीं  होता  |

 श्री  area  देव  क्या  सरकार  ने  त्रिपुरा  में  टीन  सीमेंट  की  आवश्यकता  का  सही  अनुमान

 लगा  लिया  है  ate  क्या  उनका  वहां  आवश्यक  मात्रा  में  सम्भरण  किया  जा  रहा  है  ?

 श्रलगेदान  सम्बन्धित  मंत्रालय  उसे  कर  रहा  होगा  ।  जहां  तक  हमारा

 क
 रित  tents

 द  और  होए
 उनकीं  आवत  अ्रावइ्यकता १ ह

 भी  नहीं
 ह

 मूल  अंग्रेजी
 में



 मौखिक  उत्तर
 Rr

 ११  १९५६

 माननीय  सदस्य
 :

 हम  उत्तर  नहीं  सुन  सके
 ।

 महोदय
 :

 जहाँ  तक  के  पहले  भाग  का  सम्बन्ध  हैं  सम्बन्धित  मंत्रालय  से  पूछा  जाना

 चाहिये ।  सड़कों  के  सम्बन्ध  जहां  तक  सीमेंट
 व

 अन्य
 सामग्री

 का
 सम्बन्ध  उन्होंने  कोई  कठिनाई

 महसूस  नहीं  की  ।

 आसाम-बंगाल  रल  सम्पर्क

 Te  १३६६.  श्री  maw  चली  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 गत  वर्ष  आसाम-बंगाल  रेल  सम्पर्क  पर  रक्षात्मक  कार्य  पर  कितना
 धन

 व्यय  किया  गया
 ;

 १९५६-५७  में  कितने  धन  का  उपबन्ध  किया  गयी

 क्या  पाण्डु क्षेत्र  )  में  एक  नई  कर्मशाला  इकाई  की  स्थापना  का  अन्तिम  रूप  से  निर्णय

 कर  लिया  गया  है  ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री
 और  PEUYUANS  में  केवल

 रेल  सम्पकं  सिलीगुड़ी  से  पूर्व  रक्षात्मक  कार्यों  पर  लगभग  ४१  लाख  रुपये  व्यय  किये  गए

 PERK  में  इस  प्रयोजन  के  लिये
 १४  लाख  रुपये  की  राशि  का  उपबन्ध  किया  गया  हैं  ।

 नई  कर्म काला  की  आवश्यकता  स्वीकार  कर  ली  गई  है  परन्तु  उसकी  स्थिति  कौर
 आकार

 शादी  का  ब्यौरा  तक  अन्तिम  रूप  से  निश्चित  नहीं  किया  गया  है  ।

 भ्रम ज़द  welt  :  देश  के  इस  भाग  में  किस  प्रकार  के  रक्षात्मक  श  किए  गए  हैं  क्या  उनमें

 हिमालय  vad  के  दिये  हुए  कार्य  भी  सम्मिलित  हैं
 ?

 श्री  श्रलगेशन  :  मैं  कह  नहीं  सकता  कि  उसमें  वे  भी  सम्मिलित  हैं  या  नहीं  ।  मैं  नहीं समझता कि  उस

 में  वे  सम्मिलित  हैं  ।  इन  कार्यों  का  निर्देश  हमारे  द्वारा  बनाए  जाने  वाले  विभिन्न  मार्गों  तथा
 बन्दों  को

 मजबूत  करने  से  है  जब  पुल  टूत  जाते  हैं  तो  उन्हें  भी  स्थायी  तौर  से  फिर  से  बनाना  हैं  ।  माननीय

 सदस्य  को  ये  बातें  पहले  ही  मालूम  होंगी  |  वह  उस  लाइन  पर  यात्रा  करते  हैं  शर  उन्हें  ज्ञात  होगा  कि  उस

 क्षेत्र  में  किस  प्रकार  के  कार्य  किए  जा  रहे  हैं  ।

 श्रमजद  श्रली
 :  प्रश्न के  भाग  के  सम्बन्ध  मैं  जानना  चाहता  हूँ  कि  कर्मशाला  इकाई  कहाँ

 पर  स्थापित की  जायगी  ?  मंत्री  जी  ने  स्थान  का  संकेत  नहीं  किया  है  ।-

 श्री  श्रलगेशन
 :

 मैं  ने  कहा  था  कि  उस  का  म्रन्तिम  निर्णय  किया  जाना  है  ।

 श्रमजीवी  पत्रकार

 *23¢c. al Wad Sata : श्री  भक्त  ददन  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  हैं  कि  श्रमजीवी  पत्रकार  की  ad  शर  विविध

 ayy,  के  अधीन  नियम  बनाने  कौर  बोर्डਂ  स्थापित  करने  की  जिम्मेवारी  wae  श्रम  मंत्रालय

 के  ऊपर  गई

 यदि  तो  इस  बारे  में  aa  तक  कया  प्रगति  हुई  है
 ?

 श्रम  उपमंत्री  आबिद
 :

 जी  हाँ  ।

 इस  कानून  के  अधीन  नियम  बनाने  एवं  वेतन  बोर्ड  स्थापित  करने  के  लिये  कार्रवाही की

 रही  हैं Te  ee शा  हैं  कि  सरकार  बोर्ड  के  WAT  और  सदस्यों  के  नामों  की  घोषणा  जल्दी  ही  करेगी
 ।

 क
 अंग्रेजी  में



 १३२५  मौखिक  उत्तर  ११  eyes

 को  भक्त  दान :  क्या  गनीमत  के  ध्यान  में  यह  बात  आराई  है  कि  इस  कानून  के  बन  जाने  के  बाद

 भी  बहुत  से  समाचार  पत्रों  के  मालिकों  ने  यह  बहाना  किया  है  कि  वें  तब  तक  इन  सुविधाओं  को  लागू  नहीं

 कर  सकते  जब  तक  कि  इस  कानून  के  ्  नियम  नहीं  बन  कौर  इस  लिये  क्या  इस  सम्बन्ध  में

 शीघ्रता  करने  का  प्रयत्न  किया  जा  रहा  है  ?

 श्री  आबिद  कभी  तक  नियम  तो  नहीं  बने  हूं  ।  लेकिन  जेसा  में  ने  or  किया  कि  नियम  बनाये

 जा  रहे  उनकी  घोषणा  कर  दी  जायेगी
 ।

 यह  जरा  मुश्किल  काम  है  कौर  इस  में  कुछ  दिन

 जिस  कठिनाई  का  जिक्र  ग्रानरेबल  मेम्बर  साहब  ने  बेसी  कोई  शिकायत  हम  तक  नहीं  पहुँची  है  ।

 tat  कार  पी०

 ate  सरकार  ने  यह  महसूस  किया
 है

 कि  श्रमजीवी  पत्रकारों  के  प्रति  न्याय की  दृष्टि  से  इस  कार्य  को  अत्यधिक  AAATeaaT  मिलनी

 श्री  आबिद  चली
 :

 जी  इसके  लिये  सो  मैने  रज  किया  कि  पुरी  pleat  की  जा  रही

 काम  के  अनसार  तो  लगता  ही  है  |

 श्री  भक्त  ददन  क्या  यह  सत्य है  कि  यह  वेज  जब  बनाया  जायेगा  उस  के  बाद  भी  देश  के

 विभिन्न  भागों  में  जाने  में  उसके  सम्बन्ध  में  जांच  करने  में  काफी  समय  लगेगा  ।  इसलिये इस  बीच  में

 इंटेरिम  पे  स्केल  देने  का  जो  विधान  क्या  उसके  लांगू  करने  का  विचार  किया  जा  रहा  है
 ?

 श्री  आबिद  चली  :  बोर्ड  बनने  के  बाद  खयाल  है  कि  महीने  या  इससे  भी  ज्यादा  समय  लगेगा  ।

 जितना  बड़ा  काम  होता  उतना  ही  ज्यादां  लगता  है  |  लेकिन  इस  बीच  में  हम  तो  कोई  इंटेरिम

 व्यवस्था  नहीं  करना  चाहते  हैं  ।  हमें  खुशी  होगी  श्रगर  एम्प्लायीज  ak  एम्प्लायर

 बीच  में  कोई  हो  जाय  कौर  उनकी  तरफ  से  कोई  ऐसी  खास  मांग  हम  उस  में  मदद

 कर  सकेंगे  तो  जरूर  ७५५  |

 जयपाल  fag  :  यदि  में  ने  ठीक  समझा  हैं  तो  उपमंत्री
 जी

 ने  यह  कहा  था
 कि  मार्ग  में  कुछ

 कठिनाइयां  हैं  |  क्या  ये  कठिनाइयां  इस  लिये  हैं  कि  सरकार  वर्तमान  भ्र धि नियम  पर  विचार  करते  समय

 उस  रूप-रेखा  के  नहीं  चल  रही  हूं  जो  प्रेस  आयोग  के  प्रतिवेदन  ने  सरकार  को  दी  अथवा  वे

 इसलिये  हैं  कि  सरकार  प्रेस  आयोग  की  सिफारिशों  को  स्वीकार  करने  योग्य  नहीं  समझती
 ?

 श्रम  मंत्री  खंभा  :  जिस  रूप  में  हमने  कानून  पास  किया  है  उससे  विरत  होने  का

 कोई  प्रशन  नहीं  है  ।  परन्तु  प्रकृति  से  इस  कानून  के  भ्रन्तगंत  निर्मित  किए  जाने  वाले  नियम  इतने

 साधारण  नहीं  हैं  जितने  साधारण  श्रम  कानूनों  के  अन्तर्गत  निर्मित  किए  जाने  वाले  नियम  होते हैं  ।

 नियमों  को  व्यवहार  में  लाने  के  लिये  भ्रान्ति  रूप  से  निर्णय  करने  के  पूर्वे  हम  सभी  सम्बन्धित  हितों  से

 करना  चाहेंगे  |

 tat  डी०  सी
 ०

 मजूरी  बोर्ड  के  निर्माण  ate  उसके  सक्रिय  कार्यकरण  के  बीच  की  अन्तरिम

 अवधि  के  लिये  क्या  प्रबन्ध  किया  जायगा  ?

 श्री  खंडूभाई  देसाई
 :

 थोड़े  ही  दिनों  के  इन्दर  मजूरी  बोर्ड
 की

 घोषणा
 की

 जायगी  कौर  घोषणा  किए

 जाने  के  तुरन्त  ध  बोर्ड  इस  प्रदान  पर  विचार  करेगा
 ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 अगला  किया  जाय
 ।

 श्री  कामत  :  यह  बहुत  महत्त्वपूर्ण प्रदान  हूं  |

 अध्यक्ष  महोदय :  बहुत  मैं  तीन  अ्रनुपुरक  प्रशन  पूछने  की  अनुमति  कौर  दूँगा  ।

 लंका  सुन्दरम  :
 क्या  मंत्रीजी  हमें  यह  श्रीनिवासन  देंगे  कि  जब  अन्तिम  निर्णय  किए  जायेंगे

 उनका  उस  हि तिथि
 से

 भूतलक्षी  प्रभाव  होगा  जिसको  वह  विधेयक  र लोक-सभा  दवारा  पारित  ग  भ
 था

 लान लाा लम  aa  जी  में
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 श्री  खं डू भाई  देसाई
 :

 इस  प्रवक्ता  में  सरकार  के  लिये  लोक-सभा  को  कोई  देना  सम्भव

 नहीं  है  ।  इसका  निर्णय  मजूरी  बोर्ड  ही  करेगा  कि  वह  क्या  देना  चाहता  है  कौर  उसका  निणेय  किस

 दिन  से  कार्यान्वित किया  जाना  चाहिये  ।

 लंका  सुन्दरम
 :

 में  एक  प्रदान  पर  सहायता  चाहता  हूँ
 ।

 लोक-सभा  द्वारा  कानून  पास

 कर  दिया  गया  ate  नियमों  का  निर्माण  किया  जाना  है  ।  मेरा  प्रश्न  है  कि  जो  निर्णय  किए  जायेंगे  क्या

 उनका  भूतलक्षी  प्रभाव  होगा  |  मंत्रीजी  कहते  हैं  कि  वह  श्रीनिवासन  नहीं  दे  सकते  ।  फिर  उस  कानून  का

 प्रयोजन क्या  है  ?

 महोदय
 :

 वह  दूसरा  मामला  हैं  ।  मंत्रीजी  ने  कुछ  भी  कहा  वह  यही  हैं  कि  एक  का

 निर्माण  किया  जाना  है  प्रो  वह  बोर्ड  यह  निर्णय  करेगा  कि  उसको  किस  दिन  से  प्रभावी  बनाया  जाना

 चाहिये
 |

 मतभेद  हो  सकता  है
 ।

 मैं  उस  बात  पर  नहीं  हूँ
 ।

 परन्तु  वह  सरकार  का  मत  है
 ।

 श्री  कामत  :  क्या  मंत्री  जी  लोक-सभा  को  निश्चित  तौर  से  ऐसा  झ्राइवासन  दे  सकते  हैं  कि

 मंत्रालयों  में  किसी  प्रकार  का  विलम्ब  नहीं  किया  जाता  हू  सनौर  वे  नियम  इस  सत्र  में  ही  लोक-सभा  के

 समक्ष ५  जायेंगे  ?

 श्री  खंडूभाई  देसाई
 :

 हम  किसी  प्रकार  का  विलम्ब  नहीं  करते  हैं  ।

 श्री  कामत  :  मेरा  तात्पर्य  हैं  कि  समस्त  सरकार  में  विलम्ब  नहीं  किया  जाता  ?

 श्री  खं डू भाई  देसाई
 :

 कहने  से  मेरा  aes  सरकार  से  ही  है  ।

 कामत
 :

 क्या  वे
 नियम  लोक-सभा

 के  समक्ष  लाये  जायेंगे  ?  में  आपकी  सहायता  चाहता

 श्रीमान्‌
 ।
 मेरे  प्रदान  के  दूसरे  भाग  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  ।

 लंका  सुन्दरम
 :

 क्या  सरकार  निर्मित  किए  जाने  वाले  नियमों  को  लोक-सभा  में  अनुमोदन

 हेतु  रखने  का  विचार  रखती  है  ?

 अध्यक्ष  महो  दय
 :

 क्या  अधिनियम  क
 अ्रधीन  ऐसा  किया  जाने  का  उपबन्ध  है  ?

 लंका  सुन्दरम  :  श्रीमान्‌  ।

 महोदय
 :

 तो  सरकार  उन्हें  सभा-पटल  पर  रखने  को  बाध्य  है  ।

 श्री  खंभा  देसाई
 :

 हम  बाध्य  हैं  ।

 श्रेय  महोदय
 :

 जेब  चीज़ें  स्पष्ट  हैं  तो  get  पूछने  का  ताइप ेहै  ?  यदि  अधिनियम में
 वैसा  उपबन्ध

 है  तो  वे  वैसा  करने  को  बाध्य  हैं
 ।

 यदि  उसमें  वैसा
 उपबन्ध

 नहीं  है  तो  वे  वैसा  करने  को  बाध्य
 नहीं हैं  ।

 डा०  लंका  सुन्दरम : मेरा एक :  मेरा  एक
 औचित्य

 प्रदान  है
 ।

 मेंने  कभी  जो  wer  आपके  निर्णय हेतु  रखा  था
 वह

 यह  था
 ।

 मजूरी  बोर्डों  का  निर्माण  इस  भ्रधघिनियम  के  अन्तर्गत  किया  जाना  है  ।  मंत्री  जी  के  उत्तर से

 मालूम
 होता  है  कि  मजूरी  बोर्डों  को  यह  निर्णय  करने  का  अधिकार  होगा  कि  क्या  उसको  प्रभावी  होना

 चाहिये  कौर  यदि  तो  किस  तिथि  से
 ।

 अरब  प्रदान  यह  है  कि  नियमों  का  निर्माण  किया  जाना  है  ।

 का  सार  यह  है
 ।

 क्या  वे  लोक-सभा  के  समक्ष  रखे  जायेंगे  कौर  बया  उनको  कार्यान्वित करने
 के

 पूरव

 लोक-सभा  का  अनुमोदन  प्राप्त  कर  लिया  जायगा  ?
 मुख्य  प्रदान  यह  हैं  ।

 श्री  egg
 देसाई  :  जिन  नियमों

 का
 निर्माण

 किया  जाना  है  उनका  मजूरी  ae  से  कोई

 सम्बन्ध  नहीं  है
 ।

 मजूरी  बोर्ड  का  तो  कानून  के  अन्तर्गत  अलग  ही  अस्तित्व  प्  उसके  द्वारा  स्वयं

 परिनियम  के  seater
 जो  भी

 निर्णय  किए  जाते  हैं  वे  अन्तिम  होते  हैं
 ।

 स

 अंग्रेजी में
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 1डा<«  लंका  सुन्दरम
 :

 मूल  अधिनियम  में  कया  है  ?

 कामत
 :  क्या  वें  नियम  इसी  सत्र  में  लोक-सभा  के  समक्ष  १५ प्रायर  ।  मंत्री  जी  हाँ  या  ना में

 उत्तर द  |

 महोदय
 :

 क्या  उन  नियमों  के  इसी  सत्र  में  लोक-सभा  के  समक्ष  रखे  जाने  की  संभावना  हैं
 ?

 डा०
 लंका  स

 :
 कौर  लोक-सभा  का  अनुमोदन  प्राप्त  किया  जायगा

 ?

 श्री  खंडूभाई  देसाई
 :
 में  नहीं  समझता  कि  ऐसा  सम्भव  हो  सकेगा  |

 श्री  कामत
 :

 तो  फिर  ag  निश्चय  ही  विलम्ब  करना  शग
 ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय
 :

 अगला  प्रश्न  लिया  जाय

 |  श्री  जयपाल  सिंह
 :

 में  एक  बात  का  स्पष्ट  करण  चाहता  हूँ
 ।

 मंत्री  जी  ने
 .  .  .  .  .

 1*  १३७०. श्री  एस०  सी ०  देव  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  हैं  कि  कि  पूर्वोत्तर  रेलवे  की  लुंडिग-हाफलांग-बदरपुर लाइन  के  पहाड़ी  भाग

 में  खास  तौर  से  बरसात  के  मौसम  में  बड़े-बड़े  भूखण्ड  बैठ  जाया  करते  हैं  जिससे  कुछ  दिनों  के  लिये  रेलों  का

 शना  जाना  रुक  जाता

 क्या  ऐसा  हर  साल  शत्  करता

 यदि  तो  सरकार  उसे  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठा  रही  है  या  उठाने  का  विचार

 रखती है  ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  :  हाँ  श्रीमान्‌  ।  यह  सैक्शन  ऐसे  क्षेत्र में  है

 जो  भूतत्वीय  दृष्टि  से  ठीक  नहीं  है  सनौर  उसमें  बड़े  बड़े  भूखण्ड  गिरने  की  घटनायें  खास  कर  बरसात  के

 मौसम  gat  करती  हैं
 |

 जी  वास्तव  में  निकट  भूत  काल  में  यातायात  में  कोई  गम्भीर  विस्थापन  नहीं  हु  ।

 रक्षात्मक
 जैसे

 उन
 स्थानों

 में  जहाँ  भूखण्ड  बैठ  जाने  की  घटनायें  gar  करती  हैं

 भूमि  में  पानी  के  रिसने  को  रोकना  नियमित  रूप  से  किये  जा  रहे  हैं  प्रौढ़  इससे  रेलों  का  बहुत  समय  तक

 जाना  बन्द  हो  जाना  रोकने  में  सफलता  मिली  है  |

 एस०  सी० देव : क्या देव  :  क्या  एक  ही  साल  में  अनेक  घटनायें  भूखण्डों  के  बैठ  जाने  की  हुई  हैं
 ?

 श्री  श्रलगेशन  :  गत  १६५५  में  कुछ  घटनायें  भूखण्डों के  बेठ  जाने  की  हुई

 परन्तु  उन्हें  कुछ  ही
 घण्टों  में

 रास्ते  से  हटा  दिया  गया  था
 शौर  रेलों  का  जाना-जाना  चालू  हो

 गया  था  |

 अ्रखिल  भारतीय tara  सप्ताह

 पके  १३७१.  श्री  श्रीनारायण  दास  :  ५  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अखिल  भारतीय  रेलवे  सप्ताह  समारोह  का  किये-क्रम  निश्चित  हो  गया

 उसकी  मुख्य  बातें  कया

 क्या  इस  समारोह  में  कुछ  व्यय
 भी

 यदि  तो  वह  व्यय  किस  प्रकार
 झर

 कितना  होगा
 ?

 मूल  अंग्रेजी  में
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 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री
 :  से

 एक  विवरण  लोक-सभा

 पर  रखा  जाता  है  ।  [  देखिये  परिशिष्ट  ८,  श्रनुबस्ध  संख्या  १  |

 श्रीनारायण  दास  :  क्या  यह  समारोह  रेलवे  में  प्रति  वर्ष  मनाया  जाया  करेगा
 ?

 श्री  श्रलगेदान  :  जी  वह  प्रतिवर्ष  मनाया  जाया  करेगा  ।

 श्री  श्रीनारायण दास  :  भाग  के  उत्तर  में  यह  कहा  गया  है  कि  ब्योरा  प्रत्येक  रेलवे  प्रशासन

 द्वारा  अलग-अलग  तैयार  किया  जा  रहा  है  ।  चूंकि  यह  सप्ताह  प्रारम्भ  हो  गया  है
 क्या  वह  ब्योरा

 उपलब्ध है  ?

 श्री  श्रलगेदान  :  रेलों  को  कुछ  मोटे-मोटे  निदेश  दिये  गये  थे  और  उनसे  कहा  गया  था  कि  वे

 ५  समारोह  शादी  भी  आयोजित  करें  ।  उत्तर  में  यही  कहा  गया  है
 |

 श्री  श्रीनारायण  दास  :  क्या  सरकार  ने  इस  प्रइन  की  जांच  कर  ली  है  कि  इस  प्रकार  के  समारोहों

 से  सामान्य  कार्यों  की  उपेक्षा  तो  नही  यद्यपि  समारोहों  के  समय
 कर्मचारी  कौर  मजदूर  ष्

 परिणाम  दिखाने  लगते  हें  ?

 toll  श्रलगेदान  :  इस  का  उपद्रव  कत्तव्य  भावना  बढ़ाना  रेलों  का  जनता  से  सम्यक

 स्थापित करना  है  ।  यह  जन-सम्बन्ध  रेलवे  कर्मचारियों  का  जनता  से  अघिक  व्यवहार का

 प्रयोग है  ।

 श्री  बेलायुधन
 :

 सरकार  को  इस  रेलवे  सप्ताहਂ  से  क्या  लाभ  होगा
 ?

 गभ्रध्यक्ष  महोदय
 :

 इसी  का  उत्तर  तो  प्रभी  दूसरे  रूप  में  उन्होंने  दिया  है

 श्रान्ध्र में यंत्रीकृत में  यंत्रीकृत  कृषि  क्षेत्र  )

 1*१३७२.  श्री  रामचन्द्र  रेडडी
 :

 क्या  खाद्य  और  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  हाल  ही  में  भ्रान्ति  में  विदेशी  सामान  की  सहायता  से  एक

 ate  इति  दन  की  सयाना  के  लिए  स्वात  का  सुनाव  करनें  के

 लिये  वहाँ  पर  एक  दल

 प

 यदि  तो  उस  प्रयोजन  के  लिये  कौन-कौन  से  जिले  चुने  गये
 कौर

 लगभग  कितने  समय  में  वहां  पर  काम  प्रारम्भ  कर  दिया  जायेगा  ?

 कौर  कृषि  उपमंत्री  एम०  ato  से
 कृषि-क्षेत्र  की

 स्थापना  के  लिये  उपयुक्त  स्थान  चुनने  के  लिये  विशेषज्ञों  की
 जो

 समिति  नियुक्त  की  गई  उसने  जिन
 राज्यों का  किया  उनमें  से  एक  ग्रान्ट्स  भी  हैं  ।  उसकी  सिफारिश  पर  राजस्थान  सरकार  द्वारा

 गंगानगर  जिले  में  सुझाया  गया  स्थान  चुन  लिया  गया  है
 ।

 चुने  गये  स्थान  पर  शी  घ्ातिशी घर  एक

 कारी  कृषि-क्षेत्र  )  स्थापित  करने  के  सम्बन्ध  में  कार्यवाही  की  जा  रही  है  |

 रामचन्द्र  रेडडी
 :

 इस  प्रकार  के  सरकारी  कृषि  क्षेत्र  )  को  स्थापित करने  पर  लगभग

 कितना  पूंजी-व्यय  तथा  कि  व्यय  होगा
 ?

 श्री  एस०  वी
 ०

 कृष्णप्पा
 :

 इसका  अभी  हिसाब  नहीं  लगाया  गया  है  ।
 माननीय  सदस्य  जानते  हैं c

 कि
 इस

 क्षेत्र
 )  का  अधिकतर  काम  रूसी  सरकार  द्वारा  दिये  गये  सामान  द्वारा  किया  प्रौढ़

 इस  पर  हमें  थोड़ा  सा  खर्चे  करना पड़ेगा ।

 टीके
 के०

 Ato
 सोनिया  :

 प्रस्तावित
 कृषि  क्षेत्र  )  का  क्षेत्रफल कितना  है  ?

 एम०  alo  कृष्ण प्पा  :  ३१,  0००  एकड NUS  |  |
 |

 ——S  नपा

 अंग्रेजी में
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 श्री  पी०  एल०  बारूपाल
 :  क्या  में  जान  सकता  हूँ  कि  यह

 जो
 फार्म  बनाया  जायेगा  इसमें

 कितने

 गांव  उठायें  जायेंगे  कौर  उन  गांव  वालों  को  क्या  कोई  मुआवज़ा  भी  दिया  जायेगा  या  उनको

 ज़मीन  के  बदलें  जमीन  दी  जायगी
 ?

 श्री  एम०  बो०  कृष्णप्पा  :  इस  साइड  में  कोई  गांव  नहीं  है  ।

 श्री  एन०  बी०  चौधरी  :  क्या  सरकार  का  गंगानगर  ज़िले  में  केवल  एक  ही  कृषि  क्षेत्र  )

 करने  का  विचार  हे  अथवा  उस  राज्य  में  अन्य  क्षेत्र  फार्म  )  भी  स्थापित  करने  का  विचार  है
 ?

 श्री  एन०  वी०  कृष्ण प्पा  :  इस  समय  तो  रूसी  सरकार  द्वारा  दिये  गये  सामान  से  केवल एक  ही

 कृषि  क्षेत्र  स्थापित  करन  की  प्रस्थापना  है  ।

 इम्फाल-तमेंगलांग  सड़क

 RZ.  श्री  किलिंग  :  क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इम्फाल-तमांग लाँग  सड़क  के  निर्माण  के  प्रारम्भ  होने के  समय  से  लेकर  तक  उसमें  क्या

 प्रगति हई

 उस  सड़क  के  निर्माण  के  कारण  खेत  बर्बाद  हो  जाने  के  कारण  कितने  व्यक्तियों  ने  लोक

 निर्माण  विभाग  के  प्राधिकारियों  से  प्रतिकर  का  दावा  किया

 उन्हें  कितना  प्रतिकर  wer  किया  गया  है
 |

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  श्रलगेदान  से  (7)  सभा  पटल  पर  एक  विवरण

 रखा  जाता  है  जिसमें  भ्रपेक्षित  जानकारी  दी  गई  है  ।  |  देखिये  परिशिष्ट  ८,  अनुबन्ध  संख्या  २  |

 श्री  रीडिंग  किलिंग  :  क्या  94.0  व्यक्तियों  को  प्रतिकर  के  रूप  में  दी  गई  राशि  केवल  चावल  की

 जला धि क्य खेती  कौर  उतल  खेती  के  लिये  ही  हैं  झथवा  aa  खेतों  के  लिये  भी  है
 ?

 श्रलगेदान  :  मेरे  पास  ब्योरे  नहीं  हैं  ।  राज्य  सरकार  इन  सभी  बातों  पर  विचार  करेगी

 प्रतिकर  Wal  करेगी  नहीं  जानता  कि  कितने  एकड़  चावल  के  खेत  थे  ate  कितने  एकड़  भमि  पर

 झम  खेती  हो  रही  थी  ।

 श्री  रीडिंग  किलिंग  :  विवरण  से  यह  ज्ञात  होता  है  कि  एक  दावेदार  ने  प्रतिकर  लेने  से  इन्कार  कर

 दिया  है  ।  मैं  पूछना  चाहता  हूँ  कि  उसके  क्या  कारण  थे
 ?

 श्री  श्रलगेहान  :  यह  जानकारी  ईस  समय  मेरे  पास  नहीं  है  ।

 केन्द्रीय पटसन  समिति

 1*
 १३७६.  श्री  एल०  एन०  मिश्र  :  क्या  खाद्य  ale  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  हाल  ही  में  केन्द्रीय  पटसन  समिति  का  पुनर्गठन  किया  गया

 यदि  तो  यह  पुनर्गठन  किस  पर  किया  गया

 क्या  उसमें  उत्पादकों  के  कुछ  ates  प्रतिनिधित्व  दिया  गया  है
 ?

 कृषि  मंत्री  पी०  एस०  हां

 पटसन  के  उत्पादकों  के  प्रतिनिधित्व  को  बढ़ाने  के  लिये  site  oer  हितों  के  प्रतिनिधित्व  के

 वैज्ञानिकन के  जिसमें  संसद  सदस्यों  के  प्रतिनिधित्व के  लिये  व्यवस्था  करना  सम्मिलित है

 ह
 जी

 हां
 ।

 उत्पादकों  के  प्रतिनिधियों  की  संख्या
 ७

 से  बढ़ा  कर
 १५  कर  दी  गई  है  ।

 tye  अंग्रेजी  में



 १३३० ११  १९५६  मौखिक  उत्तर

 एल०  एन०  मिश्र  इस  समिति  के  कुल  कितने  सदस्य  हैं  कौर  उनमें  उत्पादकों  के  कितने

 निधि  होंगे  ?  उन्हें  नाम  निर्देशित  कौन  करेगा
 ?

 अथवा  क्या  उनका  चुनाव  होगा ?

 पी०  एस०  देशमुख
 :

 जहाँ  तक  उत्पादकों  के  प्रतिनिधियों  का  सम्बन्ध  उनका  चुनाव  नहीं

 होगा  ।  वे  अ्रघिकतर  राज्य  सरकारों  की  सिफ़ारिशों  पर  नियुक्त  किये  जायेंगे
 ।  जहाँ  तक

 समिति
 के

 सदस्यों

 की  संख्या  का  सम्बन्ध  उसे  २७  से  ३८  किया  जा  रहा  है
 ।

 श्री  एल०  एन०  मिश्र
 :

 उसमें  राज्यवार  कितने  सदस्य  लिये  गये  हैं
 ?

 पी०  एस०  देशंसख  :
 भारत  सरकार  द्वारा  राज्य

 सरकार
 के  परामर्शानुसार

 पटसन के

 उत्पादकों के  gs  प्रतिनिधि  नाम-निर्देशित  किये  जाने  हैं  ।  वे  निम्न  प्रकार से  हैं  :  श्रीराम  3,  बिहार ४,

 उड़ीसा  ३,  उत्तर  प्रदेश  १,  तथा  पश्चिमी  बंगाल  YI

 श्री  राजगोपाल  राव  :  weet  की  क्या  स्थिति  है  ?

 बानिहाल  सुरंग

 1*१३८१.  श्री  गिडवानी  :  क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  बानिहाल  सुरंग  इन्हीं  दिनों  कुछ  ट्ट  गई  कौर

 यदि  तो  क्या  इस  मामले  की  कोई  जाँच  की  गई  है
 ?

 च ्  तथा  परिवहन  उपमंत्री  श्रलगेदान  )
 :

 पुरानी  बनिहाल  सुरंग  के  लगभग  चालीस

 वर्ष  पुराने  बने  हुए  एक  भाग  की  लाइनिंग  टूट  गई  है  |  नई  बानिहाल  सुरंग  जो  कि  प्रभी  बनायी  जा

 रही  कोई  क्षति  नहीं  पहुँची  है
 ।

 नहीं  ।  मलवा
 उसके  टूटन ेके  कारणों

 का
 विनिश्चय  करने  शर  टूटे  हुए  भाग

 को  सम्भालने  का  कार्य  हो  रहा  है  |

 श्री  गिडवानी
 :

 उसमें  धन  के  रूप  में  कितनी  हानि  हुई  है
 ?

 श्री  श्रलगेहान
 :

 इस  का  उत्तर  देना  कठिन  है  ।  इस  समय  काम  हो  रहा  है  |  वहाँ  से  मलवा  हटाया  जा

 रहा  है  कौर  सुरंग  को  परिवहन  की  दृष्टि  से  सुरक्षित  बनाया  जा  रहा  है  ।  हम  एक  पथ  मार्ग  भी  बना

 रहे  हैं  ।

 श्री  गिडवानी
 :
 में  माननीय  मंत्री  का  उत्तर  समझ  नहीं  सका  ।

 भ्रिध्यक्ष  महोदय
 :

 धन  के  रूप  में  हानि  का  हिसाब  लगाना  सरल  नहीं  है  ।  मलवा  हटाया जा  रहा

 है
 |

 यात्रियों  के  आवागमन  के  लिये  एक  कौर  मार्ग  बनाने  के  सम्बन्ध  में  भी  एक  प्रस्थापना  है  ।

 हैं
 नम्

 कीमत

 :

 बजाय  इसके  कि  उस  उत्तर  को  श्राप  मंत्री  महोदय  स्वयं  ही  थोड़ा  ऊँचा  बोल

 भ्रध्यक्ष महोदय  :  बहुत  अच्छा

 श्री  गिडवानी
 :

 यह  क्षति  लापरवाही  के  कारण  हुई  थी  अथवा  किसी  दुर्घटना  के  कारण  ?

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 माननीय  मंत्री  ने  पहले  ही  बता  दिया  है  कि  वह  पुरानी  सुरंग  कौर  इसलिये

 बीच  में  से  गिर  गई
 ।

 मुझे  याद  है  कि  कुछ  समय  पूर्व  बिल्कुल  इसी  प्रकार  का  प्रश्न  पूछा  गया  था  ।

 ग्राउण्ड  इंजीनियर

 1*१३८२.
 श्री  ato

 पी०  नायर  :
 क्या  संचार  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  यह  सच  है

 कि  पत्र  व्यवहार  सम्बन्धी  कार्य  के  लिये  ग्राउण्ड  इंजीनियरों  के  चुनाव  के  लिये  निर्धारित  wear  भारतीय

 वायु-सेना  के  लिये  निर्धारित  agar  की  tet  बहुत  कम  है
 ?

 मूल  stash में
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 सिंचाई  मंत्रालय  में
 मंत्री  राज  सैनिक  sear  उद्योग में  विमान  संधारक

 नियमों  के  लिये  निर्धारित  स्तर  भ्रन्तरराष्ट्रीय  श्रसैनिक  उदयन  संगठन  द्वारा  निर्धारित  स्तरों  पर  आधारित

 हैं
 ।

 उनकी  भारतीय  वायु-सेना  के  पदाधिकारियों  के  साथ  कोई  तुलना  नहीं  की  जा  सकती  क्योंकि

 उनकी  पृष्ठ  भूमि  कौर  उनके  कते व्य  भिन्न-भिन्न  हैं  ।

 श्री
 ao

 पी०  नायर
 :

 क्या  इसके  लिये  निर्धारित  की  गई  श्रीताओं  तथा  वायु-सेना  के  ऐसा  ही

 कार्य  करने  वाले  लोगों  के  लिये  निर्धारित  weasel  में  क्या  अन्तर  है  ?  मेरा  यही  प्रश्न था  ।

 श्री  राज  बहादुर :
 मैं  अ्रसैनिक  उदयन  के  विमान  संधा  रणइंजीनियदों के  लिये  निर्धारित  श्रहूताएं

 तथा  बता  सकता  हूं
 ।

 अभ्यर्थी  २१  वर्ष  से  कम  का  ae  ध. प्रम्नऊ  में  पढ़  लिख  तथा  वार्तालाप

 कर  सकता  इस  प्रकार  के  लाइसेंस  की  प्राप्त  करने  के  लिये  जिन  न्यूनतम

 तथा  शभ्रावश्यकताओं  की  अपेक्षा  उन्हें  पुरा  करता  हो  ।  ये  सभी  अपेक्षाएँ  सम्बन्धित  भ्रनुसुचियों  ar

 नियमों  में  दी  हुई  हैं  ate  स्पष्ट  की  गई  हैं  ।

 श्री
 ao

 पी०  नायर  :  क्या  मंत्रालय  के  भ्रमित  काम  करनें  वाले  ग्राउण्ड  इंजीनियरों की  निपुणता

 को  बढ़ाने  की  दृष्टि  से  मंत्रालय  द्वारा  नियुक्त  किये  जाने  वालें  इंजीनियरों  की  कोई  न्यूनतम  श्रहंतायें

 रित  करने  के  सम्बन्ध  में  कोई  जाँच  की  गई  है
 ?

 राज  बहादुर  :  जैसा  मैं  ने  पहले  ही  कहा  है  ।.  हमारे  द्वारा  निर्धारित  किये  गये  स्तर  एक  अझन्तर्रा

 ष्ट्रीय  अन्तर्राष्ट्रीय  भ्र सैनिक  उड्डयन  संगठन  द्वारा  निर्धारित  स्तरों  के  अ्रनुसार  है  ।

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 गन्ने  को  को  बीमारियां

 1*१३३८.  श्री  झूलन सिह  :  क्या  खाद्य  ate  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  हैं  कि  गन्ना  उत्पन्न  करने  वाले  कुछ  एक  राज्यों  में  रेड  काट
 ”

 जैसे  कुछ  रोग

 सांक्रमिक रूप  से  बढ़ते  जा  रहे

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  कया  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 शौर  कृषि  मंत्री To  पी०  हां  ।  उत्तर

 बंगाल  प्रौढ़  उड़ीसा  में  कुछ  एक  विशेष  बीमारियाँ  जिनैमें  रॉटਂ  अधिक  प्रसिद्ध  है  ।  स्थानीय

 मिक  रोगों  के  समान  बढ़ती  जा  रही  तो  इन  राज्यों  का  यह  रोग-प्रभावित क्षेत्र  गन्ने  के  कुल  क्षेत्र

 के  एक  प्रतिशत  से  प्रतीक  नहीं  है  ।

 राज्य  सरकारों  द्वारा  गन्ने  की  उन  किस्मों  के  स्थान  जोकि  बीमारियों  का  शीघ्र ही

 शिकार  हो  जाती  उन  बीमारियों  का  सामना  कर  सकें  वाली  किस्मों  को  लगाने  का  प्रयत्न  किया  जा

 रहा  है  इसके  साथ  ही  साथ  उन  बीमारियों  को  रोकने  तथा  उनसे  रक्षा  करने  की  दष्टि  से  कई

 वाहियाँ की  जा  रही  हैं  ।
 सिकन्दरा बाद का  डाकघर

 1*१३४३.  श्री  ठी
 ०

 घी०  :  क्या  संचार  मंत्री  २१  १९५५  को  पूछें  गये

 रोहित  संख्या  ८०८  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सिकन्दरा बाद  के  मुख्य  डाकघर  के  निर्माण  का  कार्य  कब  प्रारम्भ  हो  रहा

 इसके  पूर्ण  होने  में  लगभग  कितना  समय  लग

 —  उस  भवन  पर  लगभग  कितनी  लागत  श्रायेगी
 ?

 अंग्रेजी  में



 बधवार  ११  प्रजनन  ce G4  लिखित  उत्तर  देर

 १९५६-५७ में
 |

 संचार  मन्त्रालय में  मंत्री  राज

 प्रारम्भ  होने  की  तारीख  से  २  वर्ष  बाद  के
 |

 लगभग  BR, RY,000  रुपये  |

 हाट  व्यवस्था  तथा  सहकारिता  विषयक  सम्मेलन

 1१३४४.  श्री  दिखाती  स्वामी  :  कया  खाद्य  कौर  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  १९४५६  के  प्रथम  सप्ताह  में  जयपुर  में  हाट  व्यवस्था  तथा  सहकारिता  विषयक

 एक  सम्मेलन  gal  UT;

 क्या  व्यवस्थित  हाट  व्यवस्था  के  विकास  के  लिये  तथा  कृषक  के  लाभ  को  बढ़ाने  के  लिये

 हाटों  की  विनियमित  करने  की  आवश्यकता  को  सरकार  ने  किया
 कौर

 हाट  समाचार  सेवा  संगठन  की  स्थापना  के  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  तथा  राज्य  सरकार

 क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  रखती  हैं
 ?

 कौर  कुकी  मंत्री  ए०
 पी०

 हाँ  ।

 हाँ
 ।

 योजना  अभी  विचाराधीन हू

 अन्तर्देशीय नदी  परिवहन

 १३४४५.  श्री  एम०  इस्लामुद्दीन  :  क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा
 करेंगे

 कि

 क्या  सरकार  ने  देश  के  ऐसे  नदी-मार्गों  को  विकसित  तथा  विस्तृत
 करने

 की
 संभावनाओं

 की  जांच  की  है  जिनका  समद्र-मार्गों  तथा  रेल-मार्गों  से  समन्वय  उत्पन्न  किया  जा  कौर

 यदि  तो  उसके  ब्योरे  कया  हैं
 ?

 1  रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  श्रलगेदान  )  :  )  सरकार  ने  अन्तर्देशीय जल-पथी  के  विकास

 के  लिये  योजनायें  बनाते  समय  अन्तर्देशीय  जल-मार्गों  का  रेल-मार्गों  तथा  समद्र-मार्गों  से  समन्वय  उत्पन्न

 करने  की  वांछनीयता  को  सदा  दृष्टि  में  रखा  हे  ।

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  गंगा  कौर  ब्रह्मपुत्र  नदियों  पर  चुने  हुए  भ्रन्तरदेशीय  नदी  स्टेशनों

 को  विकसित  करने  की  व्यवस्था  की  गई  उनके  साथ  ही  साथ  उन्नत  रेल  सम्बन्ध  स्थापित  करने

 की  भी  व्यवस्था  की  गई  है  ।  दक्षिण  में  बकिघम  नहर  को  मद्रास  बन्दरगाह  से  मिलाने  की  संभावना  पर  भी

 विचार gt  रहा  है  ।

 ae  संस्थापना  संहिता

 1*१३४६.  श्री  गणपति राय  :  क्या  मलबे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  रेलवे  संस्थापन  संहिता  के  नियम  १७०४  (२)  जैसा  कि  १९४५१  के  द्वितीय

 संस्करण  में  मुद्रित  कोई  संशोधन  किया  गया

 यदि  तो  यह  कब  atk  किसकी  स्वीकृति  से  gor

 यदि  तो  क्या  यह  सच  है  कि  ऐसे  भी  मामले  हैं  जिनमें  रेलवे  के  कर्मचारियों  को

 नियम  १७०४  (२)  में  उल्लिखित  प्राधिकारियों  के  भ्र ति रिक्त  अन्य  प्राधिकारियों  द्वारा  पदच्युत

 कर  दिया गया
 क  कि  भ  र

 )
 यदि  a,  तो  किन  श्रवस्थाओओं

 में

 और  कितने  मामलों  में  ऐसा  हुआ
 कौर

 re  nis

 मूल  अंग्रेजी  में
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 सरकार  ऐसे  मामलों  को  विनियमित  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  कर
 a

 रही  है
 ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  (att  श्रलगेशन  )  :  और  इस  नियम  में  कभी  तक  कोई

 से  नहीं  किया  गया  लेकिन  सितम्बर  १९४५०  से  सरकार  ने  पदाधिकारियों  को  विभिन्न  स्तरों

 we  प्रदत्त  प्रशासनिक  दोषियों  में  वृद्धि  कर  दी  है  ।

 ate  जी  पांच  मामलों  में  ।  ऊपर  निर्देशित  प्रदत्त  श्रमिकों  के  अधीन  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 श्रम  मंत्रियों  का  सम्मेलन

 ग  १३४७.

 क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  नवम्बर  १९५४  में  हैदराबाद  में  हुए  श्रम  मंत्रियों  के

 सम्मेलन  में  की  गई  विभिन्न  सिफारिशों  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 tara  मंत्री  पंडाल
 :

 लोक-सभा  के  पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता  है  [  देखिए

 परिशिष्ट ८,  अनुबन्ध  संख्या  ३

 कुरनूल में  पोस्ट  मास्टर  जनरल  का कार्यालय

 1१३४८.  श्री  लक्ष्मीना  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  करनूल  में  पोस्ट  मास्टर  जनरल  का  कार्यालय  स्थापित  करने  के  लिये  स्थायी

 इमारतें

 बनाने  का  कोई  प्रस्ताव

 क्या  सरकार  करनूल  में  डाक  के  कर्मचारियों  के  लिये  मकान  बनाने  विचार  कर  रही

 यदि  तो  कितने  ate  किस  orate  प्रौढ़

 क्या  राजधानी  बनने  नगर  के  बढ़ते  हुए  महत्व  को  ध्यान  में  रख  करनूल
 में

 पक्की

 संचार  मंत्रालय  में  मंत्री  राज  :  जी हाँ  ।
 लेकिन  इस  मामले  को  राजधानी

 बनाने  के  निर्णय  की  प्रतीक्षा  करनी  होगी
 ।

 भ्र  कलाकारों  के  ४४  एकक  बन  चुके  प्रतीक  निर्माण

 विचाराधीन  है  ।

 (3)  तार
 व

 टेलीफोन  के  कार्यालयों  की  इमारतों  के  निर्माण  के  प्रस्ताव  रखे  जा  चुके  हैं
 ।

 श्रन्नपर्णा

 १३४९.  पंडित  Sto  एन०  तिवारी  :
 कया  खाद्य  ate  कमी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  अन्नपूर्णा  जलपान  गृहों  के  लेखायों  की  सरकारी  लेखा  परीक्षकों  द्वारा  परीक्षा  की  जाती

 हैं  क्या  उसके  कार्य  पर  कुछ  सरकारी  पर्यटन  भी  रखा  जाता

 कया  नये  sarge  जलपान  गृहों  को  खोलने  का  विचार  किंया  जा  रहा

 aa  तक  इन  में  कितनी  लाभ  या  हानि  रही  है
 ?

 site  कुकी  मंत्री  (sit  ए०  पी०  :  नहीं  ।

 हाँ
 ।

 वाट  ए

 प्रंग्रेजी  में
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 परिषद  तथा  उसकी  शाखाओं
 के  कुल  अन्नपूर्णा  जलपान गृहों  को  वर्ष

 १६५५-५६
 में

 ६२,०००

 रुपये  के  लगभग  लाभ  हुसना झर  ¥ 2,000  रुपये  के  लगभग  हानि  हुई
 ।  PEYO—KE  से  geuv—  YY  की

 अवधि के  बीच  मोटे  तौर  पर  २'१८  लाख  रुपये  का  लाभ

 राती  बाती  कोयला खान

 ११३५२.  श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती
 :

 क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 यह  सच  हैं  कि  आसनसोल  कोयला  क्षेत्र  की  राती  बाती  कोयला  खान  में  खान

 नियम  इतवार  को  काम  करने  सम्बन्धी  खंडों  के  प्रतिकूल  काम  हो  रहा

 यदि  तो  इस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई
 ?

 श्रम  मंत्री  खंभा
 :

 खान  में
 २२  PRU, Hl BA Slay

 को  काम  होता

 पाया  गया  था  |

 कोयला  खान  के  मालिक  तथा  प्रबन्धक  के  विरुद्ध  दंड  कार्यवाही  की  गई  है
 ।

 श्री  सिद्धनंजप्पा  :
 क्या  खाद्य  ate  wf  मंत्री यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे कि
 :

 क्या  केन्द्रीय  भू संरक्षण  बोर्ड  ने  एक  भू-संरक्षण  निदेशालय  खोलने  का  निश्चय  किया

 ऐसा  निर्णय  करने  के  क्या  कारण

 वर्ष  PENNE  के  दौरान  में  भूमि  संरक्षण  में  प्रशिक्षण  की  योजनाओं  के  लिये  राज्य

 कारों  को  कुल  कितनी  रानी  का  अनुदान  दिया  गया
 ?

 खाद्य पौर  कृषि  मंत्री  go  पी०  केन्द्रीय  भू संरक्षण  बोर्ड ने  एक  भू-संरक्षण

 निदेशालय  खोलने  की  सिफारिश  की  है  जिस  पर  विचार  किया  जा  रहा  है
 |

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  भू-संरक्षण  के  बड़े  कार्यक्रमों  का  तथा  संचालन  करने

 के  निमित्त  कर्मचारियों  की  व्यवस्था  करने  के  लिये  ।

 8,20, 2RR  रुपये  |

 दबोक  ्य

 1*१३४८.  श्री  भीखा  भाई  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 दबोक  हवाई  भरा  कब  तक  तैयार  हो  कौर

 क्या  सरकार  दिल्‍ली-उदयपुर के बीच विमान सेवा प्रारम्भ के  बीच  विमान  सेवा  प्रारम्भ  करने  का  विचार  कर  रही  है
 ?

 संचार  मंत्रालय  में  मंत्री  राज  :  यह  हवाई  १६५६  के
 अन्त

 तक
 तैयार

 हो  जायेगा  ।

 एक  अनुसूचित  अथवा  पूरक  हवाई  सेवा  प्रारम्भ  करने  के  प्रदान  पर  इस  हवाई  अड्डे  के  निर्माण

 के  पश्चात  विचार  किया  जायेगा
 ।

 1*  १३६१. श्री  एस०  एस०  मोरे  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  क्या  रेलवे  ate  भारतीय  रेलवे  कर्मचारियों  के  राष्ट्रीय  संघ  के  पदाधिकारियों  के  नाम

 तीय  रेलों  में  यात्रा  करने  के  लिये  निशुल्क  पास  जारी  किये

 मूल  अंग्रेजी  में
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 यदि  तो  ये  पास  किन  को  *जारी  किये  गये  हैं  रोक  किन  लाइनों  पर  ये  पास  वैद्य  समझे ~
 )

 क्या  भारतीय  रेल  कर्मचारियों  के  राष्ट्रीय  संघ  के  सभापति  को  भारतीय  रेलों  के  शीतोष्ण

 नियंत्रक  डिब्बों
 में

 यात्रा
 करने  के

 लिये  निशुल्क  पास  दिया  गया
 कौर

 क्या  इन  पदाधिकारियों  को  यात्रा  के  समय  एक  नौकर  अथवा  एक  सहकारी  को  भी  मुफ्त

 ले  जाने  की  अनुमति

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  श्रलगेहान  )  हा

 से  भारतीय  रेलवे  कमंचारियों  के  राष्ट्रीय  संघ  के  पदाधिकारियों को  चालू  वर्ष  के  लिये

 जारी  किये  गये  कार-पासों  के  सम्बन्ध  में  आवश्यक  विवरण  देने  वाला  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा

 जाता  है
 ।  [  देखिये  परिशिष्ट  ८,  अनुबन्ध  संख्या

 ४
 |

 एयर  इंडिया  इंटरनेशनल

 1*  १३६२. श्री  वी०  पी०  नायर  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  एयर  लाइन्स  कार्पोरेशन  wie  इंडिया
 इन्टरनेशनलਂ

 के

 जो  पदाधिकारी  विमानों  में  विशेष  प्रशिक्षण  के  लिये  भेजे  गये  थे  उन्होंने  विशेष  वेतन  वृद्धि  की  मांग  की

 ait

 इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 मंत्रालय  में  मंत्री  राज  नहीं  ।

 प्रश्न  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 भारत  लाइन  लिमिटेड

 1*१३६४. श्री  एच०  जी०  वैष्णव  :  क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  भारत  लाइन  लिमिटेड  के  जहाजों  में  काम  करने  वाले  उन  पदाधिकारियों

 की  शिकायतों की  जाँच  की  है  जिन्हों  ने  €  १९५६  से  हड़ताल कर  दी

 यदि  तो  उनकी  शिकायतें  क्या  हैं  ate  उनमें  से  कितनी  शिकायतें  दूर  हो  गई  कौर

 क्या  हड़ताल  समुचित  पुर्व-सूचना  देने  के  पश्चात  की  गई

 1  रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री
 :  ate  .

 सरकार  ने  कोई  नियमित

 जाँच  नहीं  की  किन्तु  उसे  पदाधिकारियों
 की

 शिकायतें  मालूम  हैं  जिनके  भ्रन्तगंत

 प्रतीक  समय  तक  काम  करने  का  समुद्रपार  जाने  का  भविष्य  निधि  के  लाभ  इत्यादि  के  मुद्दे

 ्  हैं  ।  ae  दोनों  पक्ष  यूनियन  श्राफ  जो  पदाधिकारियों  का  प्रतिनिधित्व

 करता  पौर  लाइन  इस  विवाद  के  मध्यस्थ  निर्णय  द्वारा  निबटाये  जाने  पर  सहमत

 हो  गये  ate  दोनों  पक्षों  की  सहमति  से  मध्यस्थ  नियुक्त  कर  दिया गया  मध्यस्थ ने  कार्य  प्रारम्भ

 कर  दिया  है  कौर  ara  है  कि  भ्रप्रैल  PRxt  के  पन्त  तक  पंचाट  दे  दिया  जायेगा  ।

 जहाँ  तक  सरकार  को  ज्ञात  नौवहन  कम्पनी  के  पदाधिकारियों  ने  हड़ताल  की  कोई  sit

 बारीक  सूचना  नहीं  दी  थी
 ।

 श्रीराम  के  लिये  रेलवे  बुकिंग

 श्री  के०
 पी०

 त्रिपाठी

 :

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या
 पसार  के

 लिये  सामान्यरुप  शर
 तेजपुर

 अथवा  अन्य
 स्थानों

 के  लिये
 विशेष

 स्प
 हड



 लिखित  उत्तर  १३३६
 ११  PEXR

 लखनऊ  मुजफ्फरपुर
 प्रदेशों

 )  से
 कभी  हाल  में  किसी  अवधि  के  लिये  बुकिंग  बन्द  हो  गया

 कौर

 यदि  तो  क्यों
 ?

 1  रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  श्रलगेदान  )  :  पूर्वोत्तर  रेलवे  में
 aa

 रेलों

 से  प्राप्त  हुए  सामान
 की  भारी  मात्रा  को  निपटाने  के  लिये

 यह
 झ्रावश्यक

 हो
 गया  कि  PR-R-VEAXR  से

 ६-३-१९५६ तक  की  कालावधि  बिगड़ने वाली  कुछ  अन्य  के  श्नतिरिक्त  शेष  सभी  प्रकार

 के  माल  के  सिलीगुड़ी  जंक्शन  के  पूर्व  के  जिसके  अन्तर्गत  तेजपुर  तथा  झा साम  राज्य
 के  अन्य  स्टेशन

 जाते  के  लिये  बुकिंग  पर  प्रतिबन्ध  लगा  दिया  जाये
 |

 भारत-पाकिस्तान  ट्रंक  टेलीफोन  ट्रेफिक

 1*१३६६.  श्री  कृष्णाचार्य  जोशी
 :

 कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 कया  भारत-पाकिस्तान  ट्रंक  टैलीफोन  ट्रेफिक  पाकिस्तान  के  बीच  टेलीफोनों  का

 भेजा  कम  हो  रहा

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है
 ?

 संचार  मंत्रालय  में  मंत्री  राज  :
 और  नहीं  विशेष  परिवर्तन

 हैदराबाद राज्य  को  ऋण

 1*१३७३. श्री  टी  ०  बी०  fage  राव  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  १४  aXy  को  पूछे  गये

 प्रश्न  संख्या ७९३  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि
 :

 हैदराबाद  नगर  जल  संभरण  की  पुनर्व्यवस्थित  की  योजना  के  लिये  राज्य  सरकार  को  तक

 कुल  कितनी  सहायता दी

 क्या  राज्य  सरकार  ने  स्वीकृत ऋण  की  कुल  राशि  को  बढ़ाने  की  प्रार्थना  की  है
 ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  प्रगति  हैदराबाद  नगर  जल  सम्भरण  योजना  के  लिये

 भ्रपेक्षित  सारी  राशि  राज्य  बजट  से  पूरी  कर  ली  गई  थी  कौर  राज्य  सरकार  ने  इस  योजना  के  लिये  केन्द्रीय

 ऋण  सहायता  का  उपयोंग  नहीं  किया  ।

 नहीं
 ।

 रेलवे  संस्थापन  संहिता

 1*  PRY.  श्री  गणपति  राम  :  क्या  हकीम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  रेलवे  संस्थापन  संहिता  के
 नियम

 १३१५  के  भारतीय  रेलों

 वे  जिन्हें  तुतीय  श्रेणी  के  रेलवे  कर्मचारियों  को  नियुक्त  करने  का  भ्र धि कार  अधिकारों

 को  ५  अधीनस्थ  प्राधिकारियों को  नहीं  दे  सकते

 यदि  तो  क्या  सरकार  को  यह  मालूम  है  कि  जिन  प्राधिकारियों को  भारतीय  रेलों  के

 महा प्रबन्धकों  द्वारा  तृतीय  श्रेणी  के  रेलवे  क्मेंचारियों  को  नियुक्त  करने  का  अधिकार  प्रत्यायोजित  किया

 गया  है  उन  प्राधिकारों  ने  वह  अघिकार  अधीनस्थ  प्राधिकारियों  को  प्रत्यायोजित  कर  दिया

 है  और  इस  प्रकार  रेलवे  संस्थापन  संहिता  के  उच्च  निर्णय  का  उल्लंघन  किया

 यदि  तो  सरकार  मामलों  को  विनियमित  के  लिये  कौर  ऐसी  भ्र नियमितता  को  दूर

 करने  के  लिये  क्या  कर  रही  है
 ?



 १३३७  ११  १९५६

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री
 :  हाँ  ।

 सरकार  को  ऐसे  किसी  मामले  का  पता  नहीं  है  जिस  में  अधिकार  श्रनधिक्ृत  रूप  में

 योजित किया  गया  हो  |

 उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 रेलवे  में  मालगाड़ी  के  डिब्बों  का  संभरण

 *
 १३७४५.  पंडित  डी०  एन०  तिवारी :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 यह  सच  है  कि  उत्तर-बिहार  में  कोसी  कौर  सेमरिया  घाट  में  निर्माण  कार्य  के  कारण

 पूर्वोत्तर  रेलवे  के  क्षेत्र  में  सर्वसाधारण  के  व्यवहार  के  लिये  माल  डिब्बों  में  कटौती  कर  दी  गई  जिससे

 जनता  की  दिक्कतें  बढ़  गई

 दोनों  स्थानों  पर  प्रति  दिन  कितने  माल-डिब्बों  की  आवश्यकता eat  करती

 गत  दो  वर्षों  में  पूर्वोत्तर  रेलवे  को  कितने  अतिरिक्त  डिब्बे  दिये  गये  कितने  पुराने  डिब्बे

 रद्द  किये
 गये  ?.

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  :'
 घाट  में  निर्माणਂ  से  मतलब

 जायद  मोकामा  में  गंगापुल  के  निर्माण  से  है  ।  यह  बात  स्वाभाविक  थी  कि  इन  ज़रूरी  भर  बड़ी  योजनाओं

 की  यातायात-सम्बन्धी ज़रूरतें  पूर्वोत्तर रेलवे  से  पुरी  की  जातीं  ।  लेकिन  पिछले  कई  महीनों  से  इन

 नामों  की  माँगें  ज्यादा  नहीं  रहीं  ।  इनकी  वजह  से  दूसरे  यातायात  में  रुकावट  नहीं  पड़ी  है  ।

 कोसी  योजना  में  माल-डिब्बों  की  जरूरत  समय-समय  पर  बदलती  रहती  है
 |

 अगस्त  FEYy

 से  फरवरी  १९४५६  तक  के  सात  महीनों  में  कुल  ११३  माल  डिब्बे लादे  गये  ।

 मोकामा  में  गंगा-पुल  के  लिये  मीटर  लाइन  के  जो  माल-डिब्बे प्राप्त  किये  गये  हैं

 उनसे  कोसी-योजना  के  यातायात का  काम  लिया  जा  रहा  हैं
 ।

 जनरल  पूल  से  माल-डिब्बों  की

 मांग  बहुत  कम  रहती  है  ।  बयान
 सभा-पटल

 पर  रख  दिया  गया  हे
 ।  [  देखिये  परिशिष्ट ८,

 बन्ध  संख्या
 ५  |

 एशिया  प्र्याप्त  वन  विद्या  आयोग

 1*१३७६. श्री  एम०  इस्लामुद्दीन
 :

 क्या  खाद्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  एफ ०  ए०  को
 और  कृषि  के  एशिया  प्रशान्त  वन विद्या  आयोग  की

 भ्रांत  इमारती  लकड़ी  के  मिलने  तथा  भ्रामक  दस  या  पन्द्रह  वर्षों  में  उसके  पाये  जाने  की  संभावना

 कें  लिये  प्रादेशिक  सर्वेक्षण  का  कोई  प्रस्ताव  किया  गया

 यदि  तो  क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  ८  निश्चय  किया  गया  कौर

 क्या  सरकार  को  ऐसा  सर्वेक्षण  प्रारम्भ  करने  की  संभावित  तारीख पता  है  ?

 tara श्र  कृषि  मंत्री  ए०  पी०  :
 हाँ  ।

 सरकार  प्रस्ताव  से  सहमत  हो  गई  है  शर  भारत  में  आवश्यक  सर्वेक्षण  करने  को
 राजी

 हो

 गई  है  ।

 तारीख  sot  निश्चित  हुई  हे  किन्तु  ore  है  कि  सर्वेक्षण  यथा शी  कर  प्रारम्भ  कर  दिया

 जायगा  |
 I  एएएएएएएएएएएलएएलटएएएल्‍एएसगसल्‍एਂ एकड  A  4  आव  लथ  णा  वणणााणलााणाणणपणाललणल

 wast  में



 eye nw  च्
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 चीनी

 ठाकुर  युगल  किशोर  सिंह 1*
 १३७८.

 श्री  अस्थाना :

 क्या  खाद्य  wie  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 कया  यह  सच  है  कि  चीनी  की  फैक्टरियों को  दूरवर्ती  मण्डियों  के
 लिये  चीनी

 भेजने
 की

 manta  दे  दी  जाती  है  ate  चीनी
 की

 फैक्टरियों  के  रक्षित  aaa  खुले  क्षेत्रों  में  स्थित  स्थानीय  मंडित

 की  आवश्यकता  पर  ध्यान  नहीं  दिया  जाता  है  जिसका  परिणाम  यह  होता  है  कि  एक  चीनी  की
 फैक्टरी

 के  क्षेत्र  से  दूसरी  फैक्टरियों  के  क्षेत्रों  तक  परिवहन  के  कारण  वैगनों
 की

 कमी  पर  कौर  श्रमिक  प्रभाव  पड़ता

 यदि  तो  कया  सरकार  के  पास  उपलब्ध  वैगनों  का  सर्वश्रेष्ठ  ढंग  से  उपयोग  करने  के  लिये

 चीनी-वितरण के  नवीकरण  की  कोई  योजना  हैं  ?

 fare  कौर  कृषि  मंत्री  ए०  पी०  चीनी  वितरण  के  ऊपर  कोई  नियंत्रण

 नहीं  है  सनौर  फैक्टरियों  को  भारत  के  किसी  भी  स्थान  में  भ्रच्छे  से  भ्रच्छें  दामों  पर
 चीनी  बेचने  की

 स्वतन्त्रता  है  |  हम  तो  यह  मानते  हैं  कि  परिवहन  का  भाड़ा  बचाने  के  लिये  दूरवर्ती  स्थानों  को  चीनी  भेजने

 से  पहिले  सम्पूर्ण  स्थानीय मांग  पूरी  की  जाती है  ।  चीनी  की  बिक्री  कौर  उसे  फैक्टरियों  से  भेजने  का

 उत्तरदायित्व  सरकार  ५,  ऊपर  नहीं  लेना  चाहती
 |

 काम  दिलाई  दफ्तर

 1*  १३८०.  श्री  भीखा  भाई  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  काम  दिलाऊ  दफ्तरों  ने  अनुसूचित  झ्रादिम  जातियों
 के  उम्मीदवारों  क

 उतने  नाम  दर्जे  नहीं  किये  हैं  जितने  वे  वास्तव  में

 अन्तर्वर्ती  क्षेत्रों  के  arian  जातीय  लोगों  को
 रोज़गार

 अधिक  दिलाने  के  बारे  में  क्या

 वाही की  गई  है  ?

 श्रम  मंत्री  खण्ड्भाई देसाई  )  :
 कौर  पिछले बारह  महीनों  में  भ्रनुसुचित  ख़ादिम

 जातियों  के  २०,०००  उम्मीदवारों  ने अपने  रज  कराये  ।  इस  श्रेणी  के  कुल  व्यक्तियों  की  संख्या  में  यह

 संख्या  कम  अवश्य  किन्तु  जब  रोजगार  के  ही  कम  हैं  तो  नाम  दर्ज  कराने  के  किसी  आन्दोलन

 से  भी  कोई  लाभ  नहीं  होगा  ।  भ्रनुसुचित  श्रादिम  जातियों  के  उम्मीदवारों  की  कौर  काम  दिलाऊ  दफ्तरों

 द्वारा  विशेष  ध्यान  दिया  जाता  है  ।  उन  के  लिये  एक  संख्या  निश्चित  है  ate  यदि  किसी  रिक्त  स्थान  की

 पूर्ति  वहां  के  स्थानीय  उम्मीदवारों  से  पूरी  नहीं  होने  पाती  है  तो  दफ्तरों  को  उसकी  सूचना  दे  दी

 जाती  है  ।  te  ख़ादिम  जातीय  संस्थानों  से  सुझावों  के  लिये  विमर्श  किया  जाता  है  ।  जौ

 वार  दिल्‍ली  में  केन्द्रीय  सरकार  की  नौकरी  करना  ५  हैं  उसके
 लिये  भी  उनका  दुबारा  नाम  दर्जे

 करने  का  प्रबन्ध  भी  किया  गया  है  ।

 गारो  पहाड़ियों से  रेल  सम्यक

 T¥  १३८३. श्री  झ्०  पी०  त्रिपाठी :  कया  रेलवे  मंत्री  २२  2eyUy  के  तारांकित yea  संख्या

 9.0  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  करेंगे  कि  गारो  पहाड़ियों  में  रेलवे  लाइने  बनाने  के  काम  की

 क्या  स्थिति है  ?

 तथा  परिवहन  उपमंत्री  श्रलगेशन  )  :
 यातायात  सर्वेक्षण  तो  पूरा  हो  चुका  है  भ्र

 वेदन
 की

 जाँच  की  जा  रही  है
 ।

 प्रारम्भिक  इंजीनियरी सर्वेक्षण  होना  कभी  बाकी  हूँ
 ।  सर्वेक्षण-प्रतिवेदनों

 की  जाँच
 के

 बाद  लाइन  बनवाने
 पर  विचार  किया  जायगा

 ?

 मूल  अंग्रेजी  में
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 भेजी  पौधे

 1१३६४.  श्री  एम०  इस्लामुद्दीन
 :

 क्या  खाद्य
 प्रौढ़

 कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 ~ 8  ~

 क्या  देश  में  भेषजीय  पौधों  को  बड़े  पैमाने  पर  उगाने  की  कोई  संभावना

 यदि  तो  उन्हें  बड़े  पैमाने ने  पर  उगाने  के  लिये  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  जा

 ह

 tare कौर  कृषि  मंत्री  ए०  पी०  श्रीमान  |

 विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  हैं  ।  [  देखिए  परिशिष्ट  ८,  अनुबन्ध  संख्या  ६  | ह

 रेल  भाग  पर  विस्फोटक  पदार्थ

 १३८४.  श्री  गिडवानी :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  १२  १९५६  को  नौतनवा  स्टेशन  )  के  पास  रेल-मार्ग

 पर  कुछ  विस्फोटक  पदार्थ  पाये  गये  थे  वे  पुलिस  द्वारा  हटाये  गये

 यदि  तो  वें  विस्फोटक  पदार्थ  किस  प्रकार  के

 क्या  इस  विषय  में  कोई  पड़ताल  की  गई  हैं
 ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  श्रलगेशन )  :  नहीं  यह  सच  नहीं  है  कि  नौतनवा

 रेलवे  स्टेशन  के  पास  विस्फोटक  पदार्थ  पाये  गये  थे  ।  नौतनवा  स्टेशन  की  इमारत  से  Voy  फुट

 दूर  १२  LENE  को  धातु  की  तीन  गोलाकार  वस्तुयें  जो  विस्फोटक  की  भांति  लगती  थीं  ae  जिनमें

 प्पा  क्रीज  लगे  हुए  एक  खाई  के  पास  पाई  गई  थीं
 |

 वे  किस  प्रकार  के  विस्फोटक  थे  इसका  पता  नहीं  लग  सका  है  |

 इस  मामले  की  पुलिस  द्वारा  जांच  की  जा  रही

 में
 a

 रियों  में  दूं

 ~

 1८६४.  श्री  राम  कृष्ण  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  PUY  में  सीमेंट-फैक्ट रियों

 में  दुर्घटनाओं  के  कारण  हत  कौर  राहत  व्यक्तियों
 की

 संख्या  कितनी  है
 ?

 श्रम  मंत्री  खण्डूभाई  देसाई  )
 :

 सूचना  राज्य  सरकारों  से  एकत्र  की  जा  रही  है

 समय  सभा  पटल  पर
 रख

 दी  जायगी
 ।

 TART

 1८६६.  श्री  कामत  :  क्या  खाद्य  कौर  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है
 कि

 मध्य  प्रदेश  के  होशंगाबाद  जिले  में  सिलारी  स्थित  सरकारी  फार्म

 में  प्रयोग  के  रूप  में  की  गई  गल-कूप
 की

 बोरिंग  सफल सिद्ध हुई

 यदि  तो  नल-कूप  के  कब  तक  बनने  की  आशा  है
 ?

 ate  कृषि  मंत्री  (att  ए०  पी०  :  हा ँ!

 नल-कूप  तो  बन  गया  हैं  किन्तु  उस  में  पम्प  लगना  झ्र भी  बाकी  है  ।  पम्प-प्राप्ति  का  प्रबन्ध

 किया  जा  रहा  है  कौर  उसे  जल्दी  ही  लगाया  जायगा  |

 नल-कप

 1८६७.  श्री  कामत  :  क्या  खाद्य  शर  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है
 कि

 मध्य  प्रदेश  के  होशंगाबाद  जिले  में  सोभागपुर
 तहसील

 में  पचलोरा  नामक
 स्थान  पर  प्रयोग  के  रूप  में  की  गई

 TART
 की  बोरिंग

 सफल  सिद्ध  हुई
 सौर

 ~  ण

 भ्रंग्रेजी  Ff
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 यदि  तो  नल-कूप  के  कब  तक  बनने  की  है
 ?

 tera  att  कृषि  मंत्री  To  पी०  :

 नल-कप  तो  बन  गया  है  किन्तु  उस  में  पम्प  लगना  सभी  बाकी  है
 ।  पम्प-प्राप्ति  का  प्रबन्ध

 किया  at  रहा  है  वह  जल्दी  ही  लगाया  जायगा
 |

 नल-कप ६

 1८६८. श्री  कामत  :  क्या  खाद्य  कौर  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  सरकार  होशंगाबाद  जिले  की  सोभागपुर  तहसील
 में  गोंडल वां डा

 नामक  स्थान  पर

 प्रयोग के  रूप  में  बोरिंग  के  कराना  चाहती

 यदि  तो  वह  कब  तक  की  जायगी
 ?

 tare  wit  कृषि  मंत्री  ए०  पी०  नहीं
 ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता
 |

 नल-कपिल

 1८६९६.  श्री  कामत  :  क्या  खाद्य  कौर  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 मध्य  प्रदेश  के  होशंगाबाद जिले  में  CRUE  में  प्रयोग  के  रूप  में  की  जानें  वाली  बोरिंग

 की  संख्या  कितनी  तौर

 इस  काम  के  लिये  चुने  गये  गांवों  के  क्या  नाम  हैं
 ?

 खाद्य कौर  कृषि  मंत्री  ए०  पी०  होशंगाबाद जिले  के  लिये  निश्चित  २३

 बोरिंग में  ३  बोरिंग  PEYEU  में  पुरी  की  जायेंगी  क्योंकि  २०  तो  PEYY-UE A में  पहले ही  की  जा

 चुकी  हैं
 ।

 १९४६-५७  में  जिन  ३  गांवों  में  बोरिंग  पूरी  हो  जायगी  उनके  नाम  ये  हैं
 :

 १.  दौलतपुर

 २.  सेनखेड़ा

 ३.  कोरिया

 इलाहाबाद-इटारसी  रेलगाड़ियाँ

 1८७०.  श्री  कामत  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बीतने  की  करेंगे कि  :

 सरकार  इलाहाबाद-इटारसी यात्री  गाड़ी  को  इटारसी  के  बजाय  होशंगाबाद  तक  चलाने

 का  विचार कर  रही  और

 यदि  तो  इस  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  :  नहीं  ।

 )  होशंगाबाद  में  रेल  के  रेक  को  ठीक  रखने  इंजिन  को  मोड़ने  की  सुविधाओं  की  कमी  है  ।

 नागपुर-इटारसी

 1८७१. श्री  कामत  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  नागपुर-इटारसी  शटल
 को  इटारसी  के  बजाय  होशंगांबाद  तक  चलाना  चाहती

 ait

 यदि  नहीं
 तो  Q

 सके
 क्या

 कारण  हैं  ।
 a re  re)  ee  नगगगगणनिकि

 | मूल
 ग्रेजी  में



 रे  लिखित  उत्तर  ११  १९५६

 लालबाग  तथा
 परिवहन  उपमंत्री

 :  नहीं  ।

 होशंगाबाद  में  रेल  के  रेक  को  ठीक  रखने  कौर  इंजिन  को  मोड़ने  की  सुविचारों  की  कमी  है  ।

 नर दी पुर  में  डाक  प्रौढ़  तार  विभाग  की  इमारत

 1८७२.  श्री  एन०  राचय्या :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  मैसूर  राज्य  के  मैसूर जिले  के  टी०  नरशीपुर शहर  में  जनता  तथा  डाक

 तार  विभाग  के  कर्मचारियों  को  दफ्तर  की  उपयुक्त  इमारत  रहने  के  क्वार्टरों  की  कमी  के  कारण

 बड़ी  मुसीबत  कौर  परेशानी  उठानी  पड़ती

 क्या  इन  इमारतों  के  बनाये  जाने  के  बारे  में  स्थानीय  से  कोई  प्रावधान  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  उन  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 मंत्रालय  में  मंत्री  राज
 :  दफ्तर के  लिये  स्थान  की  कुछ  कमी  है  ।

 सब-पोस्टमास्टर  को
 '

 क्वार्टर  दे  दिया  गया  है  ।

 शौर  किराये  पर  एक  भर  बड़ी  इमारत  की  पहले  ही  तलाश  की  जा  रही  है  ।

 आस्ट्रेलिया  से  रेल  के  शादी

 1८७३.  श्री राम  कृष्ण  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 १९५३  से  2EXS  तक  प्रति  वर्ष  आ्रास्ट्रेलिया  से  बड़ी  लाइन  के  कितने  वैगन  कौर  डीज़ल-कारें ड

 PEUG-YVW  में  वहाँ  से  ऐसे  कितने  वैगन  कौर  ऐसी  कारें  करायेंगी
 ?

 तथा  परिवहन  उपमंत्री
 :

 एक  भी नही ं।

 लगभग  १०००  वैगन  शौर  ५  डीज़ल  कारें  ।

 सौदा  गाइड

 1८७४.  चौधरी  मुहम्मद  दफा
 :

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 १९४८  में  १५०-२२५  रुपये  की  श्रेणी  में  कितने  सोशल  गाइड
 भर्ती  किये

 Rake  में  कितने  स्थान  कम  किये  गये  कौर  उनके  बजाय  QYo-RVy WaT HT रुपये  की  श्रेणी  में

 qfeaa  तथा  मध्य  रेलवे  में  कितने  स्थान  दिये  ak

 ऐसे  सोशल  गाइडों  की  संख्या  कितनी  है  जिन्हें  सत्य  स्थानों  पर  नहीं  रखा  गया
 कौर

 पूर्व  ई०  पी०  कार  में  निम्नतम  श्रेणी  में  नियुक्त  किया  गया  ?

 रेलवे  तथा  परिवहन
 :  ६१  ।

 केवल  उत्तर रेलवे  में  ५६  स्थान  कम  किये  गये  थे  |  बी०  बी०  एण्ड  सी०

 या  जी०  श्राई०  पी०
 मध्य

 में  QYo-QWy BIG al Aol F ATs रुपये  की  श्रेणी  में  कोई  स्थान  नहीं  थे  ।

 ३६  व्यक्तियों  ने  अन्य  स्थानों  पर  नियुक्ति  भ्र स्वीकार  कर  दी  झर  १०  व्यक्ति  निम्नतम

 श्रेणियों में  रख  लिये  गये  ।

 त्रिपुरा में  तारघर

 1८७५. श्री  दशरथ  देव  :  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 त्रिपुरा  राज्य  में  तारघरों
 की  संख्या  कितनी

 fae  प्रंग्रेजी
 में
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 ये  तारघर  जहाँ  हैं  उन  स्थानों  के  क्या
 नाम

 क्या  सरकार  द्वितीय  पंचवर्षीय योजन  में  त्रिपुरा  में  तारघरों  की  बढ़ाना  चाहती  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  मंत्री  राज  बहादुर )
 २९-२-५६  को  वहाँ  संयुक्त

 डाक  शौर

 तारघरों की  संख्या  ११  थी

 विवरण  नीचे  दिया  गया  हैँ
 ।

 \
 f

 हां
 ras

 लला

 सो नाम रा

 फोटीक्रोय

 aa

 बेल

 १०.  खोवाई

 ११.  राधा

 :-
 ये  सब  संयुक्त  डाक  ग्र  तारघर  हैं

 ।

 डाक  प्रौढ़  तार  विभाग  का  सेवा  शुल्क

 1८७६.  श्री  टी०  बी०  बिक्री  राव  :
 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 wer  मंत्रालयों
 की

 एजेन्सी  के  रूप  में  डाक  प्रौढ़  तार  विभाग  क्या-क्या  काम  करता

 प्रत्येक  काम  की  लागत  कितनी  कौर

 इसे  क्या  कमीशन  मिलता  कौर

 दरें  कब  निश्चित  की  गई  थीं  te  क्या  उनके  पुनरीक्षण  का  कोई  प्रस्ताव  है
 ?

 संचार  dora  सें  मंत्री  राज
 :

 से  विवरण  सभा-पटल  पर

 रखा  जाता  है
 ।

 देखिये  परिशिष्ट  ८,  अनुबन्ध  संख्या
 ७  |

 नये  डाकघर

 1८७७. श्री  राम  कृष्ण  :  क्या  संसार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  PEUG-NY  में
 ~

 कितने  डाकघर  राज्यवार  खोलें  जायेंगे  ?

 संचार  मंत्रालय  में  मंत्री  राज
 :

 लोक-सभा  पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता

 परिशिष्ट  ८,  अनुबन्ध  संख्या  ८  ]

 तारघर  सेवा  जनक  टेलीफोन

 1*८७८.  श्री  राम  कृष्ण  :  क्या  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 १९५५-५६  में  राज्यवार  कितने  तारघर  श्र  rate  टेलीफोन  कार्यालय  खोले

 लट

 प्रकरण  में
 M37LSD
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 १९५६-५७  में  राज्यवार  कितने  तार  सार्वजनिक  टेलीफोन  कार्यालय  खोले  जायेंगे
 ?

 मंत्रालय  में  मंत्री  राज  सूची  संलग्न  है  ।  |  देखिये
 परिशिष्ट  ८,  श्रीगन्ध  संख्या  &

 राष्टीय  जल  संभरण  कौर  स्वच्छता  योजनायें

 1८७९.  श्री  राम  कृष्ण  :  नया  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पेप्सू  सरकार  द्वारा  अ्रनुमोदन  हेतु  कुल,कितनी  राष्ट्रीय  जल  संभरण  कौर  स्वच्छता  योजनायें

 प्रस्तुत  की

 अभी  तक  कितनी  योजनायें  wmtra 2 xe

 की

 जा  चुकी

 कौर

 इन  योजनाओं  के  लिये  कौन-कौन  से  स्थान  चुने  गए  हैं
 ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  अमृत  कौर  )  :  २४  (१०  ग्रामीण  और  २४  नागरीय  क्षेत्रों
 के

 (€  ग्रामीण  झर  २३  नागरिक  क्षेत्रों  के  लिए

 \

 भटिंडा  जिला

 संगरूर

 कालका
 के  निकटवर्ती  गांव

 t  के  निकटवर्ती गाव

 रंग पुरा

 मझोली

 योग

 मलेरकोटला

 महेन्द्रगढ़

 अटेली

 हटाया

 खाना

 पटियाला

 a  लिए

 योग
 २३

 भ्रंग्रेजी  में
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 संगखेड़ा खुर्द  में  डाकघर

 1८८०, श्री  कामत  :  कया  संचार  मंत्री  १  2EXE HI TG को  पूछे  गये  भ्र तारांकित  set  संख्या

 १८८  के
 उत्तर

 के
 सम्बन्ध

 में  यह  बताने  की  करेंगे
 कि  :

 क्या  झरावश्यक  जानकारी  इकट्ठी  कर  ली  गई

 यदि
 तो

 वह  पटल  पर
 कब

 रखी  जायेगी
 ?

 fear  मंत्रालय  में  मंत्री  राज  जी दर  a

 जानकारी  लोक-सभा  पटल  पर  रखी  जाती
 हैं

 ।  [  देखिये  परिशिष्ट  ८,  अनुबन्ध

 संख्या १०  |

 हिन्दी  के  तार

 1८८१. श्री  कृष्णाचार्य  जोशी  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  सरकार  ने

 हिन्दी  के  तारों  को  लोकप्रिय  बनाने  के  लिये  क्या  कदम  उठाए  हैं
 ?

 संचार  मंत्रालय  में  मंत्री  राज
 :

 हिन्दी  के  तारों  को  लोकप्रिय  बनाने  के
 लिये

 उठाए  गए  कुछ  कदम  निम्न  प्रकार  हैं
 :

 (  १)  सूचनाओं  कौर  पोस्टरों  द्वारा  प्रचार
 ।

 (२)  विशेष  सुविधायें  जैसे  मात्राओं  संयोजकों  का
 न  गिना

 जाना
 ।

 (३)  देवनागरी  लिपि  में  संक्षिप्त  पते  का  रियायती  दर  पर  पंजीयन

 नौवहन  सांख्यिकी  समिति

 1८८२.  श्री  कृष्णा चा यं जोशी  :  क्या  परिवहन  मंत्री  २७  geuyt  को  पूछे  गये

 तारांकित संख्या  २२३०  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि  क्या  नौवहन  सांख्यिकी

 समिति  की  कोई  सिफारि दा  art  तक  सरकार  द्वारा  स्वीकार  की  गई  है
 ?

 1
 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री

 :  राष्ट्रीय पत्तन  बो
 ने  नवम्बर में  हुई  भ्र पनी

 बैठक  में  पत्तन  ait  नौवहन  सांख्यिकी  को  पत्तन  कौर  नौवहन  सांख्यिकी  समिति  के  प्रतिवेदन  में

 बताये  गये  ढंग  पर  दढ  आघार  पर  रखने  की  वांछनीयता  पर  प्रकाश  डाला  था  प्रौढ़  यह  सिफारिश  की  थी

 कि  इस  प्रयोजन  के  लिये  एक  उपयुक्त  संगठन  स्थापित  किया  जाय  स्थापित  किये  जाने  वाले  झ्ावइ्यक

 संगठन  के  स्वरूप
 की

 जांच
 की

 जा  रही  है
 ।

 केन्द्रीय सड़क  निधि  waar

 ८८३. श्री  भक्त  दर्शन  :  क्या  परिवहन  मंत्री  २१  geyuy  के  तारांकित  set  संख्या

 Rok?  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गांवों  को  जाने  वाली  सड़कों  के  सहकारी  आधार  पर  निर्माण  के  लिये  नियत  4E°RR  लाख

 रुपये  के  अ्रनुदान  को  किस  प्रकार  विभिन्न  राज्यों  को  वितरित  किया  गया

 प्रत्येक  राज्य  ने  अभी  तक  कितनी-कितनी राशियों  का  उपयोग किया  sik

 उत्तर  प्रदेश  में  उक्त  योजना  के  अन्तर्गत  बनाई  गई  या  बनाई  जाने  वाली  सड़कों  का  विवरण

 कया

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री
 :  से

 जो  सूचना  मांगी  गई  हैं  उसके
 बारे  में  एक

 विवरण
 इसके

 साथ
 लगा  हुआ  है  |

 [  देखिये  परिशिष्ट
 ८,  अनुबन्ध  संख्या  १३  |

 मूल  अंग्रेजी
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 विदेशी विद्यार्थी

 श्री  विभूति  मिश्र
 :

 क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 जनवरी  FeUy  कौर  जनवरी  १९५६  में  भारत  देखने  खान  वाले  विदेशी  पर्यटक

 थिंयों  की  संख्या  पदक-पाक  कया  भ्र

 उन  लोगों  ने  भारत  के  किन-किन  स्थानों  को  विद्वेष  रूप
 से

 देखा
 ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री
 :  तथा  पर्यटकों की  संख्या  उनके

 शर  किन-किन  स्थानों  को  उन्होंने  देखा  है  उसके  मुताबिक  नहीं  रखी  जाती  हैं  इसलिये  जो  सूचना

 मांगी  है  वह  प्राप्त  नहीं  है  ।

 डाक  कौर  तार  विभाग  के  कर्मचारियों  के  लिये  क्वार्टर

 1८८४.  श्री  डी०  ato  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 १९६५१  से  १६५५ तक  डाक  तथा  तार  विभाग  के
 कर्मचारियों

 के  लिये  कुल  कितने  क्वॉटर

 बनाए  और

 ये  मकान  कर्मचारियों  को  कौर  किस  आ्राधार  पर  दिये  गये
 ?

 संचार  मंत्रालय  में  मंत्री  राज  PEYL—UE  २,०६७

 बनाये  गये  सभी  क्वाटर  विनीत  किए  जा  चुके  हैं
 ।

 सामान्यतः  ये  क्वार्टर विभाग  के  नियमों  के  भ्रनुसार  उपयुक्त  वेतन  क्रम  के  कर्मचारियों को  उस

 स्थान  में  रहने  के  समय  के  पर  विनीत  किए  जाते  हैं  ।  कार्यालय  के  पथ  में  बने  कुछ  क्वाटर  ऐसे

 कर्मचारियों  के  लिये  होते  हैं  जो  सेवा  के  हित  में  प्रयास  में  रहते  हैं  ।  ऐसे  मामलों  में  श्रावण्टन  सम्बन्धित

 पदाधिकारियों  को  किए  जातें  हैं  ।  कतिपय  कठिन  मामलों
 में  बारी  केਂ  श्रावण्टन  भी  सहानुभूति  के

 राडार पर  किये  जाते  हैं  ।
 दिल्‍ली के  अस्पताल

 1८८६.  चौधरी  मुहम्मद  शफी
 :

 कया  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि
 :

 १  १९४५५ से  ३१  PEXG  तक  मंत्रालय  के  नियंत्रण  के  peat  दिल्‍ली  के

 अस्पतालों  के  डाक्टरों  के  विरुद्ध  कितनी  शिकायतें  प्राप्त  श्र

 वे  शिकायतें  किस  प्रकार
 की

 थीं  तथा
 उन

 पर  क्या  कार्यवाही  की  गई
 ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  थ  :
 अपेक्षित  जानकारीं  संलग्न  है  ।

 प्रत्येक  के  मामले  में  जांच
 की

 गई
 |  [

 देखिये  परिशिष्ट
 ८,

 अनुबन्ध  संख्या
 १२  |

 सहकारी

 1८८७८  श्री  इब्राहीम
 :

 कया  खाद्य  कौर  कृषि  मंत्री  यह  बताने
 की

 करेंगे
 कि  :

 पंचवर्षीय  योजना  काल  में  ३१  १९५५  तक
 कितने  गाँव  सहकारी  खेती  की

 इकाइयों  में  बदल  दिये  कौर

 वर्तमान  उत्पादन  सहकारी  खेती  के  पहले  के  दिनों  की  अपेक्षा  में  कैसा  है
 ?

 झर  कृषि  मंत्री  vo  पी०  :  पच्चीस  राज्यों  में  १७४  गांव  ।  इसके

 अ्रतिरिक्त  कुछ  गांवों  में
 ऐसी  सहकारी  खेती  समितियां  भी  कार्य  कर  रही  हैं  जिनके  अन्तर्गत  पुरा  गांव

 नहीं  ।

 सहकारी  खेती  के  कारण  होने  वाले  अधिक  उत्पादन  का  पथ  निर्धारण  नहीं  किया  गया  है  ।

 रेलवे की  जमीनें

 1८८८.  श्री  इब्राहीम
 :

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे
 कि  :

 PEUY-NG A Cte में

 रेलवे
 की

 कुल  कितनी  जमीन  खेती  के  लिये  उठाई  शौर ——— ाणणाणायाायाणणाणाणयाला

 अनक मूल  अंग्रेजी  में
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 PEYW-LY  तुलना  में  वह  कम  ह  या  ATH

 1  रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  श्रलगेदान  )  :
 PEYY—Y

 में
 रेलवे

 की

 लगभग  २२,९००  एकड़  जमीन  खेती  के  प्रयोजनों  के  लिये  उठाई  गई  जबकि  दि
 १  2  प्  ue  YY  म  लगभग

 २६,०००  एकड़  उठाई  गई  थी  ।

 विदेशों के  साथ  करार

 feck.  श्री  एस०  सी०  सामन्त :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे

 प्रथम  पंचवर्षीय  योजना में  मंत्रालय  नें  विदेशों  के
 साथ

 कितनी  संधियां

 करार

 वे  दोनों  पक्षों  द्वारा  किस  प्रकार  कार्यान्वित  किए

 क्या  किसी  संधि  अथवा  करार  के  बाद  में  अथवा  पुनरीक्षित  किया  कौर

 यदि  at,  तो  वे  कौन  से  हैं
 ।

 संचार  मंत्रालय  में  मंत्री  राज  बहादुर  अपेक्षित  जानकारी  निम्न  प्रकार  है

 हस्ताक्षरित  करारों  waar  सन्धियाँ  की  संख्या  वर्ष  जिसमें  हस्ताक्षरित feat  गया

 PEXV—AR

 PEYQA—AXB

 PENR—UY

 PEYW— AY

 PEAY—AE

 हस्ताक्षरित  दस  करारों  में  से  ३  डाक  तथा  तार  सम्बन्धी  मामलों  के  थे
 ७

 विमान  परिवहन  से  सम्बन्धित  थे  ।  प्रथम  at  के  सभी  करार  पूरी  तरह  से  कार्यान्वित  हो  चुके  हैं
 प्रौढ़

 उनमें

 से  किसी  को  भी  पुनरीक्षित  झ्रथवा  ce  नहीं  किया  गया  ।  विमान  परिवहन  करारों  से  सम्बन्धित
 आवश्यक

 ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है

 :  भारत  कौर  हालेण्ड  के  बीच  २४  PE  को  एक  करार  पर  हस्ताक्षर

 हुए  जिसके  द्वारा  ३०  १९४७  का  करार  रद्द  हो  गया
 ।  इस  करार  के  अन्तरगत  डच  एयर  लाइन्स

 के

 विमान  भारत  झरा  जा  रहे  परन्तु  भारत
 के

 विमान  अभी  डच  प्रदेश
 में

 नहीं  चल  रहे  हैं
 ।

 इंग्लैण्ड
 :

 करार  के  भारत  इंग्लैण्ड  दोनों  के  विमान  भारत  कौर  इंग्लैण्ड  के  बीच  चल

 रह ह  |

 श्रफफ़गानिस्तान  :  २६-१-१९५२  को  करार  पर  हस्ताक्षर  हुए  |  भारत  की  एक  विमान  सेवा  भारत

 र  अफगानिस्तान  के  बीच  चाल  हैं  ।  अफगानिस्तान  का  कोई  विमान  प्रभी  इन  देशों  के  बीच  नहीं  चल
 a

 रहा हू  |

 भारत-मिस्र  विमान  परिवहन  करार  के  ea  एक  भारतीय  विमान  सेवा  मिस्र  तक

 उसके  पार  कार्य  कर  रही  है  ।  करार  के  कोई  भी  मिस्री  विमान  सेवा  भारत  तक  अथवा  उसके

 पार  नहीं  कार्य  कर  रही  है  ।

 इराक़
 :

 कदो  पच  el  को  दातार  हुए  ये

 ऑर

 उसपर
 पुष्टीकरण  प्रतीक्षित है  ।

 करार  के
 अन्तरगत  कोई  भी  विमान  सेवायें  प्रारम्भ

 प्रारम्भ  नहीं  हुई  हैं  ।

 मल  अंग्रेजी  में
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 पान
 :  BWE-2L-2EUY BT को  एक  करार  पर  हस्ताक्षर हुए  थे  कौर  ७  geuya से  एक

 भारतीय  विमान  सेवा  टोकियो  तक  कार्य  कर  रही  है  ।  इस  समय  कोई  भी  जापानी  विमान  सेवा  भारत

 तक
 उसके  पार  कार्य  नहीं  कर  रही  हैं

 संयुक्त
 राज्य

 अमेरिका
 :  करार  पर  ३  १९५६ को  हस्ताक्षर  हुए थे  ।  १६४६ में  जो  पहला

 करार  वह  १५  १९४५५  को  ही  समाप्त  हो  गया  था  |  वर्तमान  करार  के  दो

 अमेरिकी  विमान  सेवायें  भारत  तक  उसके  पार  कार्य  कर  रहीं  इस  समय  कोई  भी  भारतीय

 विमान  सेवा  संयुक्त  राज्य  भ्रमेरिका  तक  या  उसके  पार  कार्य  नहीं  कर  रही  है  |

 रेलों  पर  भोजन  व्यवस्था

 1८६०.  चौ०  रघुबीर  fag
 :

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह
 ह  सच  है  कि  सरकार  ने  समस्त  रेलवे  ठेकेदारों  को  तरकारी  शादी  वनस्पति  घी  से

 ७७  की
 हिदायतें  ज़ारी  कर  दी

 हैं
 अथवा  जैसा  निर्णय

 कर
 लिया  Ml Gi

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  कौर

 क्या  सरकार  को  यह  ज्ञात  हे  कि  उत्तर  रेलवे  में  पूड़ियों  wie  मिठाइयों  के  भाव  ail  वही

 हें  जो  उस  समय  थे  जब  कि  वे  शुद्ध  घी  से  बनाई  जाती  थीं
 ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  :
 यद्यपि  सरकार  ने  ऐसी  कोई  हिदायतें

 जारी  नहीं  क  ल  क  रै  ह  मे  ल  ल  न  म  क  क  क

 रही  वनस्पति  की  अनुमति  खास  तौर  से  हाल  ही  में  घटे  मूल्य  पर  प्रतिमान  भोजन  मिल्स  )

 उपलब्ध  करने  की  योजना  के  कारण  दी  गई  हैं  |

 चूंकि  पहलें  अघिकतर  वनस्पति  घी  का  ही  प्रयोग  होता  प्रतिमान भोजन  स्टैंडर्ड

 मील्स के के  दाम  इस  धारणा  के  TAT  पर  निश्चित  किए  गए  थे  कि  अरब  भी  वही  काम  में  लाया  जाता  रहेगा

 परन्तु यह  शर्त  थी  कि  यदि  शुद्ध  घी  का  sar  किया  जायगा  तो  भी  निश्चित  प्रतिमान  मूल्य  बढ़ाए

 नहीं  जायेंग े।

 उत्तर  रेलवे  के  कुछ  डिवीजनों  में  पूड़ियां  र  मिठाइयां  केवल  में  ही  बनाई  जातीं

 है
 जब

 कि  कुछ  अन्य  डिवीजनों में  वे  भ्र  शुद्ध  घी  दोनों  में  ही  बनाई  जाती  हैं  कौर  घी  से  बनी

 पूड़ियों
 व

 मिठाइयों  के  दाम  कुछ  afew  होते  हैं  ।

 रेलवे  स्टेशनों  पर  किताबों  की  दुकानें  (  रेलवे  बुक  स्टिल्स )

 ठाकर  युगल  किशोर  fag

 श्री  अस्थाना
 teat

 ।  सरदार  सिंह

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 व्हीलर  की  किताबों  की  दुकानों  बुक  की  सेवा  में  सुधार  के  सम्बन्ध  में

 रेलवे  पदाधिकारियों द्वारा  क्या  सुझाव  दिए गए

 इन  पदाधिकारियों द्वारा  844.0  में  किताबों  की  कितनी  दुकानों का  निरीक्षण  किया

 गया  और

 व्हीलर
 की

 किताबों  की  दुकानों  के  कार्यकरण  की  देख-भाल  के  लिए  att  यह  देखने के  लिए

 कि
 वे

 किस
 प्रकार  काम  करती

 हैं
 कितनी  स्थानीय  समितियां  गठित

 की
 गई

 भ्रंग्रेजी
 में में
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 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  श्रलगेदन  )  :  एक  विवरण  संलग्न है  [  देखिये  परिशिष्ट

 ८,  अनुबन्ध  संख्या  १३]

 केन्द्रीय  रेलवे  Fo

 पश्चिमी  रेलवे  Re

 अन्य  wa  तक  ऐसे  wins  इकट्ठ  नहीं  किये  गए  हैं
 |

 *इनमें  वे  दुकानें  भी  हैं  जिनका  निरीक्षण  एक  से  भ्रमित  बार  किया  गया  था
 ।

 पूर्वोत्तर  श्र  दक्षिण  रेलवे  में  से  प्रत्येक  में  एक  एक  समिति  बनाई

 गई  है  ।  यद्यपि  पश्चिम  कौर  पूर्वोत्तर  रेलवे  की  समितियों
 ने

 अ्रपने  निरीक्षण  का
 प्रथम

 दौरा  समाप्त

 कर  लिया  है  तथापि  उनके  प्रतिवेदन  कभी  तक  प्राप्त  नहीं  हुए  हैं  ।  इसलिये  जब  तक  वे  प्राप्त  नहीं  हो

 जाते  तब  तक  निश्चित  रूप  से  यह  बताना  सम्भव  नहीं  है  कि  उन्होंने  क्या  दिए  हैं
 ।

 दक्षिण  रेलवे  समिति  के  भारतीय  पुस्तकों  की  ofa  बिक्री  कौर  भ्र वांछनीय  पुस्तकों  को

 दुकानों  से  हटाने  से  सम्बन्धित  सुझावों  को  लागू  किया  जा  रहा  है
 |

 wrt के  रोग

 ८९२.  पंडित  डी०  एन०  तिवारी
 :  क्या  खाद्य  शौर  कृषि  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे  कि

 कया  यह  सच  है
 कि

 पशुओं  में  फैलने  वालें  रोग  उत्तरोत्तर  बढ़  रहे

 क्या  ऐसे  रोगों  से  प्रतिशत मरने  वालें  जानवरों  के  आंकड़े  सरकार  इकट्ठा  करती

 गत  तीन  वर्षों  में  देश  में  कितने  पशु-चिकित्सा  कालेज  खोले

 क्या  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  का  लक्ष्य  पूरा  हो  गया  है
 ?

 खाद्य  wie  कृषि  मंत्री  (  ए०  पी०  जन )  नहीं  ।

 ढोरों  के  मरने  के  आंकड़ ेराज्य  सरकारें  इक्ट्ठा  करती  हैं  कौर  भ्र पने  पशुपालन  विभागों  के

 वार्षिक  रिपोर्टों  में  वे  उनको  प्रकाशित  करती  हैं  ।

 पांच  ।

 पहली  पंचवर्षीय  योजना  में  यश-चिकित्सा  कालेजों  के  लिये  कोई  खास  लक्ष्य  निर्घारित

 नहीं  किये  गये  थे  ।

 चुरा फ्लग  स्टन

 Tee.  श्री  धूपिया

 :
 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  सरकार  पूर्वोत्तर रेलवे ~

 के  चूरे  फ्लैग  स्टेशन
 को

 एक  श्रेणी  के  स्टेशन  में  feat  करने  के  सम्बन्ध  में  सोच  विचार कर

 रही
 है  ?

 रेलवे
 तथा  परिवहन  उपमंत्री  :

 जी
 हां  ।  चूरे  फ्लैग  स्टेशन को  द्वितीय

 वर्षीय  योजना  में  एक  क्रॉसिंग  ५  में  परिवर्तित  करने  के  सम्बन्ध  में  एक  प्रस्ताव  है  ।

 सहरसा  जिंदान  पर  अल्पाहार गह

 Teew,
 श्री  एल०  एन०  मिश्र

 :
 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 की  मंजूरी दी  गई कया  यह  सच  है  कि  बिहार  मे
 समस्या  जंक्शन  के  लिए  एक  श्रत्पाह्हर  गृह

 पाद  al,  मो
 a

 गुद
 के  भी

 तक  बालू
 त

 न  होने  के  क्या  कारण
 हैं  !

 अंग्रेजी  में
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 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  :  हां  ।

 सहरसा  जंक्यान  में  एक  जलपान  गृह  की  व्यवस्था  करने  के  कारण  स्टेशन  की  इमारत  में  कुछ

 फेरबदल  करना  शझ्रावश्यक  हो  गया  है  ।
 हैं  यह  कार्य  जल्दी  ही  पूरा  हो  जायेगा  जलपान  गृह

 शीघ्र ही  खुल  जायेगा  ।

 पूर्वोत्तर  रेलवे  पर  क्रॉसिंग  स्टेशन

 1८९४५. श्री  एल०  एन ०  मिश्र  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  बिहार  में  पूर्वोत्तर  रेलवे  लाइन  के  समिति

 समस्तीपुर  बिरौनी--कटिहार  खंडों  पर  कुछ  क्रॉसिंग  स्टेशनों  की  व्यवस्था  की  जानी

 यदि  तौरसे  स्थानों  के  नाम  क्या  हैं  शौर  वे  कायें  करना  कब  प्रारम्भ  करेंगे
 ?

 तथा  परिवहन  उपमंत्री
 :

 हां  ।

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।  |  देखिये  परिशिष्ट  ८,  अनुबन्ध  संख्या  १४ |

 रेलवे  के  फालतू  कर्मचारी

 1८९६.  चौधरी  मुहम्मद  शफी
 :

 व्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 फालतू  कर्मचारियों  के  सम्बन्ध  में  वेतन  की  सुरक्षा  के  लिये  EVR के  जिन  seal

 को  EY 8  में  फिर  से  लागू  किया  गया  था  क्या  उनमें  संशोधन  किया  गया  था  gayi  में  भूतलक्षी

 तिथि  से  उन्हें  लागू  किया  गया

 तो  इसके  कारण  क्या  हैं  ?

 1  रेलवे  wat  परिवहन  उपमंत्री  :  नही ं।

 प्रश्न  उत्पन्न नहीं  होता
 डाक  मोटर  सेवा

 1८६७.
 चौधरी  मुहम्मद  set

 :
 संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  कलकत्ता  भर  दिल्ली  में  डाक  मोटर  सेवा  को  विभाग  के  aria  ले
 लिया  गया

 यदि  तो  कब  से  ऐसा  किया  गया  @

 उक्त  स्टेशनों  में  डाक  मोटर  सेवा  के  कर्मचारियों  की  संख्या  क्या

 क्या  डाक  मोटर  सेवा  से  सम्बन्धित  कर्मचारियों  को  स्थायी  रूप  में
 विभाग

 में  ले  लिया

 यदि  तो  किस  तारीख  ak

 यदि  तो  इसके  कारण  क्या  हैं
 ?

 संचार  मंत्रालय  में  मंत्री  राज  :  हां  ।

 बम्बई  में  --१४४८  में

 मद्रास में  --  Re vc  में

 कलकत्ता  १९४४  में

 दिल्‍ली  में  —2e¥a  में

 ा  बम्बई--

 मद्रास---वध

 कलक
 AU  29k

 दिल्ली--  ov

 मूल  भ्रंग्रेजी  में
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 ON

 से
 इन  स्थानों  पर  विभागीय  डाक  मोटर  संस्था  को  स्थायी  रूप  देने  कं  पर  अभी

 विचार  किया  जा  रहा  है  afte  इसलिये  कर्मचारियों  के  स्थायीकरण
 का

 उत्पन्न नहीं  होता
 ।

 श्रम  अपीलीय  न्यायाधिकरण

 ठाकुर  युगल  किशोर  सिंह
 :

 ait
 '
 firsartt : :

 tate
 पि श्री  अस्थाना :

 क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 ऐसे  मामलों  की  संख्या  क्या  है  जो  श्रम  अपीलीय  न्यायाधिकरण  के  सम्मुख  छः  महीने से

 अधिक  समय  से  ak  एक  वर्ष  से  लम्बित

 उनका  for  कब  तक  किया  ak

 दूर  की  जगहों  झपने  विवादों के  सम्बन्ध  श्रम  अ्रपीलीय  न्यायाधिकरण के  सामने  नस

 होने  के  लिये  निर्धन  कर्मचारियों  या  उनके  प्रतिनिधियों  को  क्या  सहायता  दी  जाती  है
 ?

 श्रम  मंत्री  खंभा देसाई  )  १  ee Oc  को  स्थिति  इस  प्रकार  थी

 ६  महीने  से  अधिक  समय  से  लम्बित  एक  वर्ष  से  भ्रमित  समय  से  लम्बित

 अपीलें  २२९  cee-s

 श्राथनापत्र  २४८  ge

 टिप्पण  :-  १९५४  से  पहले  दायर  की  गई  अपीलों  में  से  ५६  उच्च  न्यायालय

 शर  उच्चतम  न्यायालय  के  समक्ष  लेख्य  याचिकाओं  के  या  उन  न्यायालयों में  तत्सम्बन्धी

 लेख  दायर  किए  जाने  के  लम्बित हैं  ।

 श्रम  atte  न्यायाधिकरण  के  सदस्यों  की  संख्या  जनवरी  gays  में  ८  से  बढ़ा  कर  जनवरी

 १९४५६  में  २१  कर  दी  गई  हैं  ।  भ्रपीलों  भ्र  प्रार्थनापत्रों  को  शीघ्रता  से  निबटाने  के  लिये  न्यायाधिकरण

 द्वारा  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  ।

 श्रम  अपीलीय  न्यायाधिकरण  के  विभिन्न  सदस्यगण  पर्यटन कर  रहे  हैं  ताकि  किसी  भी

 पक्ष
 को

 भ्रपने  मामले  के  प्रतिनिधित्व  के  लिये  अधिक  दूरी  से  न  कराना  पड़े  ।

 गांवों  में  भाग  को  दुर्घटनाएं

 ठाकुर  युगल  किशोर सिंह
 Tage  श्री

 श्री  अस्थाना

 क्या  tha  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रेलवे  लाइन  के  दाईं  या  बाई  स्थित  गांवों  में  रेलवे  से
 जलती  हुई  चिंगारियां

 चिर

 P PICT  बराता

 ta

 पाएँ  दत

 हेक

 समह

 के  लिये  कोई  कार्यवाही  की

 गई  है  और

 झाग  की  ऐसी  घटनाओं  से  किस  सीमा  तक  हानि  होती  है  a  इस  सम्बन्ध  में  यदि  कोई

 सहायता  या  प्रतिकर  दिया  गया  तो  वह  कितना  था  ?

 रेलवे  तश्ना  परिवहन  उपमंत्री  (  श्री  भ्र लगे शन  :  जी
 रेलवे  के  सभी  नए  इंजनों में ७

 को  बाहर
 न

 गिरने  देने  की  व्यवस्था  है
 ।

 कई  पुराने  इं
 ों  में  जो  सवारी  गाड़ियों  को

 मूल  भ्रंग्रेजी में
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 ले  कर
 जाते  हैं  कौर  ऐसे  स्थानों

 पर
 चलते  हैं  जहाँ  भाग  लगने

 की
 अत्यघिक  सम्भावना  यह  उपकरण

 लगाया गया  है  ।

 प्रदान  में  यह  उल्लेख  नहीं  किया  गया  हैं  कि  जानकारी  किस  अवधि  या  किस  स्थान  के  सम्बन्ध
 में  चाहिये  ।  तथापि  पिछले

 पांच  वर्षों  में  ऐसी  कोई  घटना  नहीं  हुई  है  जिसमें  सहायता  या  प्रतिकर
 देना

 भावों  को  गिरने  से  रोकने  की  नीति

 1६००.  श्रीमती चक्रवर्ती  :
 क्या  खाद्य  site  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  वर्ष  भावों  को  स्थिर  रखने  के  लिये  सरकार  द्वारा  कुल  कितना  गेहूँ  प्रौढ़

 बाजरा  खरीदा  गया  श्र

 इसी  भ्र वधि  में  मंडियों  में  जितना  कुल  गेहूँ  सनौर  बाजरा  बेचा  गया  उसका  यह a
 प्रतिशत ?

 खाद्य  शौर  कृषि  मंत्री  ए०  पी०  :  PEUY  में  ७६,४२२  टन
 गेहूँ  खरीदा

 गया

 था
 ।

 चावल  या  बाजरा  बिल्कुल  नहीं  खरीदा  गया  |

 गैर-सरकारी  पक्षों  द्वारा  कुल  कितना  want  खरीदा  गया  था  सम्बन्ध में  कोई

 जानकारी
 नहीं  है  कौर  इसलिए  प्रतिदिन  के  सम्बन्ध  में  भ्रपेक्षित  जानकारी  देना  सम्भव  नहीं  है

 ।

 बीकानेर  डिवीज़न  के  रेलवे  के  गाड

 Ro.  श्री  पी०  एल०  बारूपाल  :  क्या  tara  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  हें  कि  उत्तर  रेलवे  के  बीकानेर  डिवीज़न  में  कुछ  गार्डों  को  १९५५ में  अ्रांख की की

 परीक्षा  से  फेल  कर  दिया  गया

 उनमें  से  कितनों  को  abe  की  रोशनी  की  कमजोरी  के  कारण
 कौर  कितनों  को  रंग  का

 भ्रमणा  होने  के  कारण  निकाला  गया  AT;

 क्या  यह  सच  है  कि  निकाले  गये  लोगों  से  उनकी  गत  २५  साल  की  नौकरी में  कोई  भी  दुर्घटना

 नहीं  हुई  और

 क्या  ऐसे  लोगों  की  परीक्षा  फिर  से  की  जायेगी
 ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  श्रलगेशन  )  जी  PEUY  में  बीकानेर  डिवीजन

 में  ७  गार्डों  को  झाँख  की  जाँच  में  फ़ेल  कर  दिया  गया  |

 इनमें  से  किसी  को  नौकरी  से  अलग  नहीं  किया  गया
 ।

 फेल  होने  वाले  सभी
 गार्डों

 को

 zto  टी०  २०,  टिकट  कलक्टर  कौर  कमर्शियल  क्लर्क  शादी  दूसरे  पदों  पर  रख  लिया
 गया  ।

 भाग  के  उत्तर  को  देखते  हुए  सवाल  नहीं  उठता  |

 उत्तर  रेलवे  के  चीफ़  मेडिकल  झ्रफसर  ने  इन  लोगों  की  दुबारा  जाँच  की  थी  कौर  बताया

 कि  उनकी  कमजोर  है  ।  इसलिये  इनकी  फिर  से  जाँच  नहीं  की  जायेगी  ।

 बीकानेर  में  रेलवे  लाइनों  पर  सिगनल

 or. श्री  पी०  एल०  बारूपाल  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  उत्तर  रेलवे  के  बीकानेर  डिवीजन  की  लूप  लाइनों  के  सिगनलों  की  हालत

 शौर
 अहुत  खराब  1. -  रात  को  उन  में  बत्तियाँ  भी  नहीं  जलाई  जाती  है

 ™

 अंग्रेजी में
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 क्या  यह  भी  सच  है  कि  महीनों  तक  सिगनलों  के  शीशे  साफ  नहीं  किये  जाते  जिससे  लाल

 श्र  हरी  रोहानी  साफ-साफ  नहीं  दिखाई  पड़ती  कौर  दुर्घटनाएं  होने  का
 aa

 रहता  है  ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री
 तथा  जी

 सिगनल  अच्छी

 हालत  में  हैं  ate  रात  को  उनमें  बत्तियाँ  जलायी  जाती  हैं
 ।

 नियम
 के

 अ्रनुसार  सिगनलों  के  शीक  बराबर

 साफ  किये  जाते  हैं  !

 बीकानेर  स्टेशन  पर  पीने  का  पानी

 803.  पी०  एल०  बारूपाल  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  गर्मी  की  ऋतु  में  बीकानेर  रेलवे  स्टेशन  पर  पानी  रखने  की  कोठरियों  में  पीने  का
 काफी

 पानी  नहीं  रखा  जाता है  कौर  कभी-कभी  पानी  पिलाने  वाला  व्यक्ति
 भी  अनुपस्थित रहता

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?.

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  बीकानेर  स्टेशन  पर  पानी  की  कोठरियों

 में  पीने  के  लिए  काफ़ी  पानी  रखा  जाता  है  ।  इस  तरह  की  कोई  शिकायत  नहीं  मिली  हैं  कि  पानी  पिलाने

 वाला  डयूटी  के  समय  ग़ैरहाज़िर  रहता  है  |

 सवाल  नहीं  उठता  |

 बीकानेर  में  रेलवे  कर्मचारी

 €०४.  श्री  पी०  एल०  बारूपाल  :  क्या  लबे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 यह  सच  है  कि  बीकानेर  डिवीजन  के  रेलवे  कर्मचारियों  से  क्वार्टरों  का  किराया  उत्तर
 रेलवे  के  अरन्य  डिवीजनों  के  क्वार्टरों  के  किराये  से  अधिक  लिया  जाता

 यदि  तो  यह  wax  क्यों  तर

 क्या  कालका  कौर  बीकानेर  में  रेलवे  क्वार्टरों  के  किराये  का  एक

 विवरण  लोक-सभा  के  टेबल  पर  रखा  जायेंगी  ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  श्रलगेशन  )  रेल-कर्मचारियों  से  जो  किराया  लिया

 जाता  है  वह  उनके  कुल  वेतन  का  १० प्रतिशत होता  है  |  एक  डिवीजन  में  दूसरे  डिवीजन  के  मुकाबले  aly

 किराया  लेने  का  सवाल  नहीं  उठता  है  ,  जहाँ  क्वार्टर  का  निर्धारित  उसमें  रहने  वाले  कर्मचारी

 के  कुल  वेतन के  १०  प्रतिशत  से  कम  होता  हो  ।  बीकानेर  डिवीजन  के  क्वार्टर  भारतीय  रेलवे  के

 टाइप
 के  क्वार्टर  नहीं  हैं

 ।
 इसलिये  इन  भारतीय  रेलवे  के  इसी  तरह  के  दूसरे

 क्वार्टरों
 के

 निर्धारित  किराये  की  तुलना  सम्भव  नहीं  है  ।

 जनरल  मैनेजर  सब  दर्जे  के  क्वार्टरों  का  किराया  इस  हिसाब  से  निर्धारित  करते  हैं  जिससे

 उन  पर  लगी  हुई  पूंजी  का
 ४

 प्रतिशत  वसूल  हो  जाय
 ।

 पहले  की  एन०  fo  बी०
 बी०

 एण्ड  सी०  आई०  के  कुछ  भाग  श्र  रियासती  रेलों  को  मिलाकर  उत्तर  रेलवे  बनाई  गई  है  ।  जब  तक

 किराये  की  कोई  नई  दर  निर्धारित  नहीं  की  जाती  तब  तक  इन  क्वार्टरों  का  निर्धारित  किराया  वही

 रहेगा  जो  सब  तक  रहा  है  ।

 माननीय  सदस्य  ने  प्रशन  में  बीकानेर  जिन  दूसरी  जगहों  का  जिक्र  किया  है  उन  जगहों

 के  बयान  सभा-पटल  पर  रख  दिये  गये  हैं  |  [  देखिये  परिदिष्ट  ८,  wearer  संख्या  १४५ |

 इटारसी  पर  विभागीय  भोजन-व्यवस्था

 1€०४.  श्री  कामत
 :

 कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  ag  सच  है  कि  इटारसी  जंक्शन  में  बल्लभदांस  ईश्वरदास  को  नोटिस

 देकर  भोजन-व्यवस्था सम्बन्धी  ठेका  ख़त्म  कर  दिया  गया
 IS  neon  Ec  ee

 मूल  रंगरेजी
 में
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 यदि  तो |  क्या  उस  स्टेशन  में  भोजन-व्यवस्था  विभाग  द्वारा  की  झ्र

 यदि  तो  इटारसी  saa  भोजन-व्यवस्था के  लिये  कौन-सा  प्रस्ताव  विचारा

 ्

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  हां
 ।

 नहीं
 ।

 इस  स्टेशन  में  अन्य  ठेकेदारों  द्वारा  भोजन-व्यवस्था  किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 नौवहन  निगम

 1९०६.
 श्रीमती  तारकेशवरी  सिन्हा  :  क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे  कि

 सरकार  द्वारा  नौवहन  सम्बन्धी  दो  नए  निगमों  को  कब  पंजीबद्ध  किया

 उनकी  प्राधिकृत  पूंजी  कौर  प्रदत्त  पंजी  की  रकम  क्या  है  कौर  इन  दोनों  निगमों  के  जहाज
 किन

 मार्गों  पर  चलेंगे  कौर  इन  दोनों  नए  निगमों  के  लिये  जिन  जहाज़ों  को  खरीदने  का  विचार  है  उनकी

 संख्या
 क्या  है  उनका  कुल  पंजीबद्ध  टन  भार  कितना  है  ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  (att  श्रलगेदान  )  नौवहन  सम्बन्धी  दो  नए

 निगमों  को  प्रारम्भ  करने  के  लिये  सरकार  के  समक्ष  इस  समय  कोई  प्रस्ताव  नहीं  विंमान  शिपिंग

 कारपोरेशन  लिमिटेड  के  अतिरिक्त  एक  दूसरा  नौवहन  निगम  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  यह  प्रस्ताव

 wat  विचाराधीन  है  कौर  इस  समय  इसका  ब्योरा  बताना  सम्भव  नहीं  है  ।

 नौवहन

 1६०७.  श्रीमती  तार कदा वरी  सिन्हा  :  क्या  परिवहन  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 रूसी  तथा  भारतीय  पत्तनों  के  बीच  सामान  लाने  ले  जाने  के  सरकारी  क्षेत्र
 में  शर

 गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  भारतीय  जहाज़ों  के  चलाये  जाने  के  सम्बन्ध  में  क्या  प्रबन्ध  करने  का  विचार  है  शर

 सरकारी  तथा  गैर-सरकारी  क्षेत्रों  द्वारा  इस  मार्ग  पर  जिन  जहाज़ों  के  चलायें  जाने  काਂ  प्रस्ताव  है  उनकी

 संख्या  कया  है  उनका  कुल  पंजीबद्ध  टन  भार  कितना

 १९५६  पौर  १९५७  के  वर्षों  में  कुल  कितना  सामान  रूसी  पत्तनों  से  भारत  में  जाएगा  भ्रौर

 भारतीय  पत्तनों  से  रूस  ले  जाया  जाएगा
 ?

 1  रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  :  ६  १९५६  को  भारत  सरकार  तथा

 सोवियत  संघ  सरकार  के  बीच  जिस  करार  पर  हस्ताक्षर  किए  गए  थे  उसकी  एक  प्रति  संलग्न  हें  ।  इसमें

 भारतीय  पत्तनों  तथा  रूसी  पत्तनों  के  बीच  नियमित  नौवहन  सेवा  बनाये  रखने  के  लिये  ब्योरा  दर्ज  है  ।

 [  देखिये  परिशिष्ट  ८,  अनुबन्ध  संख्या  १६

 ara  है  कि  रूस  से  ७  दो  वर्षों  में  प्रति  वर्ष  ३,५०,०००  टन  माल  भारत  जाएगा  शौर

 भारत  से  इसी  प्रवर्ध  में  प्रति  वर्ष  ५०,०००  टन  सामान  रूस  भेजा  जाएगा ।  fare  नौवहन

 सेवा
 द्वारा  कुछ  मध्य  यूरोपीय  देशों  को

 भी
 सामान  ले  जाया  जायेगा

 ।

 हज  यात्रा क  जहाज

 1६०८.  श्रीमती  तारके इव री  चक क सिन्हा  क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या

 भारत  सरकार LENE  या  १९४७  में  हज  के  यात्रियों  को  ले  जाने  के  लिये  भारत  कौर  जहाज  के  मध्य

 जहाज़  ०७५  वालीं  है  र  यदि  तो  इस  प्रयोजन  के  लिये  कितने  जहाज़  चलाये  जाने  की

 प्रस्थापना &
 ?

 अंग्रेजी में
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 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री
 :

 एक  द्वितीय  नौवहन  निगम  की  स्थापना  की

 प्रस्थापना  के  सिलसिले  में  यह  मामला  इस  समय  विचाराधीन  है
 ।

 नौवहन  निगम

 1६०६.  श्रीमती  तारकेदवरी  सिन्हा  :  क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  सरकार  समुद्र  पार  के  व्यापार
 की

 aga
 को

 लें  जाने  के  प्रयोजन  से  निश्चित  मार्ग

 पर न  चलने  वाले  जहाज़ों  छिप  )  के  चलाने  के  लिये  एक  न्य
 नौवहन

 निगम
 प्रारम्भ

 करने
 का

 विचार  रखती  है  कौर  यदि  तो  सरकार  का  विचार  भारत  के  समुद्र  पार  के  के  लिये इस
 प्रकार

 के  कितनें  जहां  चलाने  का  है  कौर  उन  जहाज़ों  का  कुल  पंजीबद्ध  टन  भार  कितना

 सरकार  ऐसे  कितने  तेल  वाहक  जहाजों  को  खरीदने  का  विचार  रखती  है  जिन्हें  वह  शोधित

 उत्पादों को  तटवर्ती  बन्दरगाहों  पर  ले  जाने  के  लिये  कौर  प्रशासित  तेल  को  विदेशों  से

 आयात  करने  के  लिये  स्वयं  चलायेगी  उनमें  से  प्रत्येक  का  कुल  पंजीबद्ध  टन  भार  क्या  होगा  ?

 ७ ७७ 1 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  श्रलगेदान )  एक  द्वितीय  नौवहन  निगम  स्थापित

 करने  की  प्रस्थापना  seat  विचाराधीन  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  कोई  ee  निर्णय  नहीं  किया  गया  है  कि  क्या

 स्थापित  होने  पर  यह  निगम  केवल  निश्चित  पर
 न

 चलने  वालें  जहाज़ों  )  को  ही  चलायेगा

 अथवा  नियमित  मार्ग  पर  चलने  वाले  जहाज़ों  को  भी  |

 ब

 सरकार  ने  शिपिंग  कारपोरेशन  रि  मध्यम  के  दो  तेल  वाहक

 जिनमें  से  प्रत्येक  जहाज  लगभग  ६०००  कुल  पंजीबद्ध  टन  भार  वाला  खरीदने  गौर  उन्हें  भारत

 के  तेल  दोधक  सेवायों  के  चार्टर  के  पर  शोधित  उत्पादों  को  लें  जाने  के  लिये  तटों  पर

 चलाने  का  निर्णय  किया  हैं  |  इस  समय  विदेशों  से  श्रदयोधित  तेल  लाने  के  लिये  तेल  वाहक

 जहाज़  खरीदने  की  कोई  प्रस्थापना  नहीं  है
 ।

 Teo,  श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा  :  क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 में
 ~

 गत  तीन  पत्री  १६५४  तथा
 wees  भारत  के  तटवर्ती  व्यापार

 कुल  कितने  टन  भार  का
 माल

 लें  जाया  कुल  कितने  यात्रियों  को  ले  जाया  ढोकर  कुल

 कितना  रुपया  कमाया  तथा  यात्रियों  के  किराये  के  रूप  में  कुल  कितनी  राशि  प्राप्त  ate

 भारतीय  तथा  विदेशी  जहाज़ों  को  तटों  पर  सूखी  वस्तुभ्नों  शौर  तेल  शोधक  समवायों के

 शोधित  उत्पादों  के  लाने  ले  जाने  से  अलग-अलग  कितनी  ara  हुई

 तथा  परिवहन  उपमंत्री  प्र लगे शान  )  :  तौर  )  एक  विवरण  संलग्न  हैं  जिसमें

 अपेक्षित  जानकारी  दी  गई  है
 ।  [  देखिये  परिशिष्ट  ८,  अनुबन्ध  संख्या  १७]  इन  तीन  वर्षों  में  भारतीय

 जहाज़ों  द्वारा  तेल  शोधक  कारखानों  के  शोधित  उत्पाद  नहीं  ले  जाये  गये
 ।

 इन  तीन  वर्षों  में  सूखी  seq

 के  लें  जाने  के  लिये  कोई  विदेशी  जहाज़  नहीं  लगाये  गये  थे
 ।

 विदेशी  जहाज़ों  को  तेल  शोधक  कारखानों

 के
 शोधित  उत्पादों  को  ले  जाने  से  हुई  राय  के  सम्बन्ध  में  कोई  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 टेलीफोन-शुल्क

 1६११.  गोमती  ए०  काले  :
 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  साऊथ  नार्थ

 वैस्ट ने  कोर्ट  शौर  इंस्टीट्यूशन  हाउस  में  टेलीफोन  पर  कितना  शुल्क  लिया  जाता  है  ?

 संचार  मंत्रालय
 में  मंत्री  राज  :

 नार्थ  साऊथ  एवेन्यू  तथा  वेस्ट  कोर्ट में

 टेलीफोन  अधिकतर  स्वचालित  हैं  कौर  उनके  लिये  संदेश  दर  प्रणाली  के  अनुसार  शुल्क  लिया
 जाता  है

 ।

 ः
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 इन  क्षेत्रों के  ४१  मैनुवल  एक्सचेंजों
 से  लिये हुए

 कनेक्शनों  पर  सामान्य-दर  प्रणाली से  शुल्क

 लिया  जाता  है  |
 कांस्टीट्यूशनल  हाउस  के  टेलीफोनों  पर

 जो
 एक  मैनुवल  )  एक्सचेंज

 से  उसी  सामान्य  दर  के  आधार  पर  | लव  लिया  जाता  है  ।
 शुल्कों  के  संदेश  दर  We  सामान्य  दर  से

 ब्योरे  लोक-सभा  के  पटल  पर  रखे  जाते  हैं  ।  [  देखिये  परिशिष्ट  ८,  संख्या  १८]

 बेतिया  में  फोन  सेवा

 Teer.  श्री  विनती  मिश्र  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  का  ध्यान
 ८  Peue Hy की  | क ७  लाइटਂ  के  पृष्ठ ३,  स्तम्भ ४  में  प्रकाशित

 में  फोन  सेवाਂ  नामक  एक  समाचार  की  कौर  आकर्षित  किया  गया  शौर

 यदि  तो  क्या  उस  मामले  की  जाँच  की  गई  है  कौर  उसके  बारे  में  कोई  कार्यवाही  की

 गई  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  मंत्री  राज  हाँ ।

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  क्योंकि  पदाधिकारियों
 की

 are  से  कोई  भी  उदासीनता  नहीं  दिखाई

 गई  थी  ।  मांग  पर  स्वतन्त्रतापूर्वक  कनेक्शन  दिये  जा  रहे  हैं  ।  वहां  कोई  प्रतीक्षक  सूची  नहीं  है  ।

 बीडी  का  लादा  जाना

 £१३.  श्री  हि०  Ato  सोनिया  :  क्या  tad  मंत्री  निम्न  झ्राशय  का  एक  विवरण  लोक-सभा  के

 टेबल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे

 वर्ष  PERR  झर  SERV  में  मध्य  रेलवे  के  सागर  स्टेशन से  लादी

 जाने  वाली  बीड़ी  से  होने  वाली  राय  के  |  क्या  थे

 उक्त  वर्षों  में  सागर  स्टेशन  से  लादे  जाने  वाले  कुल  माल  के  भाड़े  के  झ्रांकड़े  क्या  शर

 इन्हीं  वर्षों  में  ललितपुर  नरसिंहपुर  स्टेशनों  से  लादे  जाने  वाले  कुल  माल  के  भाड़े के

 आंकडे क्या  थे  ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  अ्लगेशन  )  से  (7).  मांगी  गई  सूचना  का  विवरण

 सम्बद्ध  है  |  देखिए  परिशिष्ट  ८,  अनुबन्ध  संख्या  28 |

 उड़ीसा  में  चावल  के  गोदाम

 1६१४.  श्री संगीता  :  क्या  खाद्य  प्रौढ़  कृषि  मंत्री  ८  PEXY  को  उड़ीसा में  केन्द्रीय

 चावल  गोदामों  के  सम्बन्ध  म  पुछ  गय  तारांकित  प्रश्न  संख्या  ६५६  के  उत्तर के  सम्बन्ध  में  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  राज्य  सरकार  के  वर्तमान  गोदाम  केन्द्रीय  गोदाम  के  नूमुरा
 के

 रूप
 में  कौर

 क्या  केन्द्रीय  गोदामों  की  देखभाल  करने  के  बारे  में  राज्य  सरकार  का  कोई  उत्तरदायित्व

 अथवा  साभार  है  ।

 tera  शौर  कृषि  मंत्री  To  पी०  हाँ
 ।

 नहीं ।

 चावल  का  वाणिज्यिक  afer  से  श्रेणीबद्ध  करना

 1९१४.  श्री  संगण्णा  :  नया  खाद्य  कौर  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या
 भारत  सरकार  के  कृषि  विपणन  सलाहकार  चावल

 की
 किस्मों  को  वाणिज्यिक  दृष्टि  से

 मूल  भ्रंग्रेजी  में
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 श्रेणीबद्ध  करने  की  योजना  पर  व्यापारियों  तथा  सरकारी  पदाधिकारियों  के  विचार  पता  लगाने  के  लिये

 उड़ीसा गये
 शर

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  हुमा  है
 ?

 खाद्य  कौर  कृषि  मंत्री  ए०  पी०  :  कौर
 कृषि  विपणन  सलाहकार चावल

 का  व्यापक  वाणिज्यिक  वर्गों  में  वर्गीकरण  करने  के  सम्बन्ध  में--श्रेणीबद्ध करने  की  किसी  योजना  के
 |  ON

 सम्बन्ध  में  नहीं--केन्द्रीय  चावल  गवेषणा  कटक  के  निदेशक  से  सलाह  लेने  के  लिये  ३

 2eYY BY VSTAT को  उड़ीसा  )  गये  थे  ।  उन्होंने  श्रेणीबद्ध  करने  के  बारे  में  व्यापारियों  अथवा  सरकारी

 से  कोई  विचार-विमर्श  नहीं  किया  ।

 बेकार  व्यक्ति

 1€१६. श्री  बूवराघस्वासी  :  क्या  श्रम  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  १९५५-५६  में

 तिरुचिरापल्ली के  काम  दिलाऊ  दफ्तर  में  कितने  एस०  एस०  एल०  सी०  स्तर  से  ऊपर  के

 कितने  एस०  एस०  एल०  सी०  स्तर  कितने  एस०  एस०  एल०  सी०  )

 स्तर  से  नीचे  के  व्यक्ति  ak  कितने  अनपढ़  व्यक्ति  पंजीबद्ध  किये

 fara  मंत्री  खण्डूभाई  :
 EMRE

 में  तिरुचिरापल्ली
 के  काम  दिलाऊ  दफ़्तर

 में  मैट्रिक  अथवा  उनसे  बड़ी  परीक्षा  पास  करने  वाले  तथा  अन्य  सभी  व्यक्तियों  की  पंजीबद्ध  संख्या

 नीचे  दी  जाती  है  :

 वग

 (१)  एस०  एस०  एल०  मैट्रिक  से  ऊपर  BRE

 (2)  मैट्रिक/एस०  एस०  एल०  सी०  VELA

 (३)  मैट्रिक/एस०  एस०  एल०  सी ०  से  नीचे  तथा  अनपढ़ा  4, 9¥9

 कुल  G,XRRe

 ‘sia  से  दिसम्बर  PEUY  की  कालावधि में  |

 11 मैट्रिक/एस ०  एस०  एल०  सी
 ०  से

 नीचे  के  स्तर  की  वाले  श्रायेदनकर्ताश्रों  तथा

 अनपढ़  व्यक्तियों  के  बारे  में  कोई  अ्रलग-श्रलग  जानकारी  उपलब्ध  नहीं है  ।

 कुलियों  का  काम  करने  वाली  स्त्रियां

 1९१७.  श्री  बूबराघस्वामी
 :

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कितने  तथा  किन-किन  रेलवे  स्टेशनों  पर  कुलियों  का  काम  करने  वाली  स्त्रियाँ  सेवामुक्त
 की  गई

 प्रत्येक  स्टेशन  पर  इस  प्रकार  की  कुल  कितनी  स्त्रियाँ  सेवामुक्त  की  गई  हैं  ?

 1
 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री

 :  शौर  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 [  देखिये  परिदिष्ट ८,  अनुबन्ध  संख्या  20 |

 दक्षिण  में  नई  taa  लाइनें

 1६१८.  को  बूबराघस्वामी  :  क्या  रेलवे  मंत्री  २८  १९४५५  को  पूछे  गये  अतारांकित  प्रदान
 संख्या  ११४६  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दक्षिण  रेलवे  में  टी  ०  गल्ला  न्योता  अ्न्दीमदम्‌ .के के  रास्ते  से

 नीदमंगलम  कौर  विरुधाचलम्‌  को  मिलाती  हुई  एक  नई  रेलवे  लाइन  बनाने  के  सम्बन्ध  में  कोई  KX
 अ्रभ्यावेदन प्राप्त  ga

 मूल  अंग्रेजी  में
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 यदि  तो  वह  कब  श्र  किस  से  प्राप्त  हुआ  था
 ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री
 हां  ।

 जून  १९५४५  में  नगर  व्यापारी  सन् था  की  भ्रांत  से  कुभकोनम  के  रास्ते  से  नीदमंगलम्‌

 विरुघाचलम  के  बीच  एक  लाइन  के  लिये  एक  अभ्यावेदन  प्राप्त  gat  था  |  भविष्य  में  ध्यान  में  रखने के

 लिये  इसे  नोट  कर  लिया  गया  है  परन्तु  नई  लाइनें  बनाने  के  लिये  धन  के  अभाव  के  यह  प्रतीत  होता

 है  कि  इस  लाइन  के  निर्माण-कार्य  को
 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  प्रारम्भ  करना  संभव  न  हो  सकेगा  |

 बेकार  साल-डिब्बे

 1€  १९.  श्री  रामानन्द  दास  :  व्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सारे  देश  में  ऐसे  कुल  कितने  पुराने  कौर  बेकार  माल-डिब्बे  हैं  जिनको  काम  में  नहीं  लिया

 जा  रहा

 कया  कारण  है
 कि

 उन्हें  अथवा  उनके  सामान  को  न  तो  किसी  दुसरे  काम  में  लाया  गया

 न  ही  उन्हें  इच्छुक  खरीदारों  को  बेच  दिया  गया
 श्र

 उन  में  से  कितने  डिब्बों  को  कम  राय  वाले  रेलवे  कर्मचारियों  के  लिये  क्वार्टरों  के

 रूप  में  इस्तेमाल किया  गया  है  ?

 teed  तथा  परिवहन  उपमंत्री  :  से  एक  विवरण  सम्बद्ध  है  जिसमें

 भ्रपेक्षित  जानकारी  दी  गई  हैं
 ।  [

 देखिये  परिशिष्ट
 ८,

 संख्या
 22 |

 कल्याणपुर  में  हालत  स्टेशन

 Tero.  श्री  बी०  एन०  कुरील
 :

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 (a)  क्या  सरकार  ने  जिला  रायबरेली  प्रदेश  में  ऊंचाहार  लछमन पुर  रेलवे  स्टेशनों

 के  बीच  कल्याणपुर  में  एक  फ्लैग  स्टेशन  स्थापित  करने  के  बारे  में  कोई  निर्णय  किया  कौर

 यदि  तो  उस  काम  के  कब  तक  प्रारम्भ  होने  की  संभावना  है
 ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री
 :

 हां  ।

 यह  बताना  संभव  नहीं  है  कि  कार्य  कब  तक  प्रारम्भ  होगा  क्योंकि  यह  भूमि  के  भ्र धि ग्रहण

 पर  निर्भर करता  है

 डलमऊ--दरियापुर  लाइन

 ५००५
 1€२१-  श्री  बी०  एन०  क्रिस :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  उनेरनी  के  रास्ते  से  डालमऊ  दरयापुर  के  बीच  रेलवे '
 जिसे

 गत  युद्ध  के  समय  बन्द  कर  दिया  गया  फिर  से  खोल  देने  का  निर्णय  किया
 कौर

 यदि  तो  कंब  तक  काम  प्रारम्भ  होने
 की

 हैं
 ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री
 :

 ait  नहीं  ।

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता
 |

 ट्रंक  लाइन

 ठाकर  बगल  किशोर  fag
 1€२२-

 श्री  गिडवानी

 क्या  संचार  मंत्री  लोक-सभा  पटल  पर  एक  विवरण  रखने  की  कृपा  करेंगे  जिसमें  निम्नलिखित

 ee
 बातें  बताई  गई  हों

 :

 क  क

 das
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 gayy  में  पटना  atx  दिल्ली  के  बीच  की  ट्रंक  लाइन  कितनी  बार  खराब  हुई

 कितने  समय  तक  खराब

 इस  प्रकार  की  बाधाओं  को  बहुत  कम  कर  देने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई
 भर

 उसके  क्या  परिणाम  हुए
 ?

 ferare  मंत्रालय  में  मंत्री  राज
 :  geuy  में  ट्रंक  सकीं

 २६६

 बार  ग्रा  ।  खराबी  की  औसत  अवधि
 दो

 घण्टे  थी  जिसमें  लाइनों  के  सामान्य  रूप  से  खराब  हो  जाने

 को  नहीं  गिना  गया  है  जो  कि  कुल  १००  घण्टे  बनती  है  ।

 इन  में  से  अधिकांश  खराबियां  पटना-बनारस  कौर  बनारस-लखनऊ  सैक्शन ों  में  तांबे  के
 तारों

 के  चराये  जाने  कौर  फिर  मरम्मत  के  परिणामस्वरूप  लाइनों  को  कुछ  बाधा  पहुंचने  के  कारण  हुईं  |

 चोरियों  को  रोकने  के  लिये  पुलिस  के  साथ  निकट  सम्पर्क  कायम  है  कौर  कई  er  उपाय
 भी

 किये  जा
 ५  a

 रह ह  ।

 ये  अतिरिक्त  उपाय  जा  रहे  हैं  ate  परिणाम  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है

 अन्दमान  टिप समूह

 1€२३.  डा०  रामाराव  क्या  खाद्य  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 अन्दमान  में  इमारती  लकड़ी  का  ठेका  किसको  दिया  गया

 ठेके की
 नद  क्या

 १  EXE  को  कितना  स्वामित्व  बकाया

 क्या  यंत्र से  लकड़ी  चीरने  का  कारखाना  कौर  स्तरकाष्ट  )

 कारखाना  स्थापित  किए  गए  भ्र ौर

 (=)  यदि  तो  करार  की  दाँतों  को  लागू  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं
 ?

 खाद्य कौर  कृषि  मंत्री  ए०  पी०  :  मेसर्स  पी०  alo  रे  एन्ड  कम्पनी  (ATxt)

 लायन्स  कलकत्ता '  ।

 करार की  ad  (१)  €-७-१९४५२ को  श्री  झुनझुनवाला  द्वारा  पूछे गए
 तारांकित  प्रदान

 संख्या  १६०२  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  लोक-सभा  के  पुस्तकालय  में  रखी  गई  लाइसेंस  के  करार  की  प्रति

 (२)  एक  अनुपूरक  करार  में  सन्निहित  हैं  जिसकी  एक  प्रति  अरब  लोक-सभा  के  पुस्तकालय  में  रख

 दी  गई  है  ।

 लगभग  eon G4  लाख  रुपये  |

 wat  तक  नहीं  ।

 (=)  मामला  विचाराधीन है

 मद्रास  में  गन्ने  की  खेती

 1९२४.
 श्री  बूवराघस्वामी

 :
 क्या  खाद्य  ate  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  मद्रास में

 पैदा  हुस्ना  गन्ना
 रैक  के  अरन्य  भागों  में  पैदा  होने  वाले  गन्ने  की  तुलना  में  किस्म  ate  परिणाम  में  कैसा  है

 ?

 अंग्रेजी  में
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 शर  कृषि  मंत्री  ए०  पी०  :  PEYW—VY  के  सम्बन्ध  में  अपेक्षित  जानकारी  निम्न

 नकार  &

 गन्ना  पैदा  करने  गन्ने  की  सकल  गन्ने  की  प्रति  एकड़  दन्यक [न  पात्र  (

 वार  का  औसत  कामरान  द्वारा

 प्राप्त ०५  से  चीन  की

 भ्र  पति  का  ate  प्रतिशत

 R552 १  Qs  ERE

 उत्तर  प्रदेश  RG,  RV  १२३  ६६

 4, OX  Voy  22°gs5

 ०  ३०  aac)  ets

 अ्रान्घ्र  VERY  २७१२  €'५९

 ४७६  19*६  YorQz

 RGR  २२९४  PoE

 PEYY—YNE  के  सम्बन्ध  में  भ्रपेक्षित  जानकारी  प्रभी तक  उपलब्ध  ह

 त्रिपुरा में  झूम  की  कटाई

 1९२४५.  श्री  दीदार  देव  :  क्या  खाद्य  wie  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  हैं  कि  वन  विभाग  द्वारा  त्रिपुरा  में  झूम  की  कटाई  पर  विभिन्न  प्रतिबन्ध  लगा

 दिए गए

 en  त्रिपुरा  में  सोनामूरा  डिवीजन  के  कलमचरा  थाने  के  aes  भूमियों  के  विरुद्ध  कई

 मुकदमे  दायर  किए  गए  हैं
 ?

 खाद्य ate  कृषि  मंत्रो  पी०  :
 रक्षित  वनों  श्र  लोक  निर्माण  विभाग  की

 सड़कों  के  दोनों  ara  मील  तक  कौर  रक्षित  वनों  के  के  झरनों  के  अन्दर  झूम  की  कटाई  पर  कुछ

 प्रतिबन्ध लगा  दिये  गये  हैं  ।

 रक्षित  वनों  में  काटने  के  कारण  कुछ  मुकदमे  दायर  किए  गए  हैं  परन्तु  उनमें  से  af

 कांश  झूमियों को  होने  वाले  कष्ट  के  कारण  उपेक्षित  कर  दिए  गए  हैं
 ।

 मधुबनी  स्टेशन  पर  गाड़ी  का  रोका  जाना

 ere. श्री  अनिरुद्ध  fag
 :

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  gy  १९५६  को  उत्तर-पूर्वी रेलवे
 की  सकरी-जयनगर

 शाखा  के

 मधुबनी  स्टेशन  से  चलने  वाली  शाम
 की

 सवारी  गाड़ी  ड्राइवर  द्वारा  रास्ते  से  उसी  स्टेशन  पर  वापस  लाई

 गई  aire  मधुवनी  स्टेशन  पर  वह  करीब  चार  घण्टे  रुकी
 कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  थे
 ?

 रेलवे तथा  परिवहन  उपमंत्री :  हाँ
 ।

 इसका  कारण  यह  था  कि  स्थानीय  वाट्सन  एच०  २०  स्कूल  के  होस्टल  में  रहने  वाले  छात्रों

 ने  मधुबनी  स्टेशन  कप  होम  बाहरी  सिगनल  के
 बीच  मील

 पृ०  €/५  के  पास  रेलवे  फाटक  १०  पर

 ३६२
 डाउन

 सवारी  गाड़ी
 के  ड्राइवर  पर  हमला  कर  दिया

 ।
 मधुबनी स्टेशन

 पर  ९
 घंटे

 ४०
 मिनट  रुकी

 मूल  ist
 में
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 १३६०

 रहने
 के

 बाद  गाड़ी  हथियारबंद  रक्षकों  की  देख-रेख  में  रवाना  हुई
 |  समस्तीपुर

 के
 रेलवे  पुलिस  के

 तक  इस  मामलें  की  जाँच  कर  रहे  हैं  ।

 पासीघाट  स्टन

 1€२७.  श्री  भाई  ईया चरण  :  कया  मलबे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  वि

 क्या  दक्षिण  रेलवे  के  पालघाट  रेलवे  स्टेशन  के  की  मरम्मत  सुधार  के  लिये

 मंजूर  की  गई  एक  लाख  रुपये  की  धनराशि  रह  कर  दी  गई  अर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 .1  रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  ्र लगे दान  )  :  LEXY में  पालघाट

 के
 बड़ी  लाइन/छोटी  लाइन  के  यात्री  प्लेटफार्म  पर  छत  डलवाने  के  लिए  ky,  ५१४

 रुपये  की  राशि  मंजूर

 की  गई  थी  ।  उस  कार्य  के  प्रारम्भ  किये  जाने  के  पूर्व  पालघाट  पर  बड़ी  लाइन/छोटी  लाइन  की  गाड़ियों  के

 वाहनान्तरण
 की

 क्षमता  बढ़ाने  का  बहुत  हो  चूंकि इस  स्टेशन

 पर  बड़ी  लाइन  की  सवारी  गाड़ी  नहीं  जाती  इसलिये इस  बड़ी  लाइन/छोटी  लाइन के  यात्री
 ~

 प्लेंटफार्म को  बड़ी  लाइन/छोटी लाइन  के  वाहनान्तरण  )  प्लेटफार्म में  बदल  दिया

 उसको  ऊपर  से  ढकने  का  कार्य  रह  कर  दिया  गया  |

 छोटी  लाइन  के  प्लेटफार्म  पर  छत  की  व्यवस्था  करने  के  प्रश्न  पर  शीघ्र  ही  विचार  किया  जायगा  |

 डाक  तथा  तार  विभाग  के  कर्मचारियों को  परिवार-भत्ता

 Tera.  श्री  रामचन्द्र  रेडडी  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  अ्रख़िल  भारतीय  डाक-कर्मचारी  संघ  श्रेणी  ३  केन्द्रीय  नई  दिल्‍ली  से  इस

 का  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  था  कि  डाक  तथा  तार  विभाग  के  कर्मचारियों  को  परिवार  भत्ता

 मंजर  किया  जाय

 क्या  प्राय  सरकारी  अथवा  झ्र-सरकारी  सेवाओं  में  तीसरी  श्रेणी  के  कर्मचारियों  को  ऐसा

 कोई  भत्ता  मंजर  किया  गया

 सरकार  द्वारा  कथित  अभ्यावेदन  पर  क्या  निर्णय  किया  गया  है
 ?

 संचार  मंत्रालय  में  मंत्री  राज  :  डाक  तथा  तार  विभाग  के
 कर्मचारियों

 के

 राष्ट्रीय  संघ  से  एक  अभ्यावेदन  प्राप्त  द्वारा  था  ।

 भ्र सैनिक  प्राक्कलन  से  भुगतान  किए  जाने  वालें  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  को  ऐसे  कोई

 भत्ते  नहीं  दिये  जाते  हैं
 ।

 प्रतिरक्षा  ate  रेलवे  कर्मचारियों  के  सम्बन्ध  में  जानकारी  इकट्ठी  की  जा  रही  है  |

 प्रस्ताव  अस्वीकृत  कर  दिया  गया  था  ।  यह  महसूस  किया  जाता  है  कि  जब  राज्य  देश  के

 नागरिकों  के  बच्चों  को  शैक्षणिक  सुविधायें  प्रदान  करने  की  स्थिति  में  हो  जायेगा  तो  डाक  तथा  तार  विभाग

 के  कर्मचारियों  के  बच्चों  को  भी  वे  सुविधायें  पाने  का  अधिकार  होगा  |

 डाक  विभाग  के  कर्मचारियों  को  मध्यान्ह  भोजन  श्रवकादा

 श्री  रामचन्द्र  रेडडी :  क्या

 संचार  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 :

 क्या  डाक  घर  की  खिड़कियों  काउन्टर्स  )  पर  काम  करने  वाले  डाक-कर्मणा  रियों  को  दोपहर

 के  खाने
 की

 छुट्टी  दी  जाती  है
 ?

 यदि
 तो  उन्हें  खाना  खाने

 के  लिये
 कुछ  समय

 देने  के
 लिये

 अन्य  क्या  व्यवस्था है
 ?

 मूल  ast में
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 सिंचाई  मंत्रालय  में  मंत्री  राज
 :

 परन्तु  कोई  निश्चित समय  निर्धारित

 नहीं  किया  गया  है  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 खान  मजदूरों के  लिये  मकान

 Teo.  श्री  देवगन .:  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  बराजमदा  a  बर बिल  खान-क्षेत्रों  में  समस्त  खान  मालिकों  ने  मजदूरों

 के  लिये  मकानों
 की

 व्यवस्था  की

 ऐसा
 न

 करने  वालों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 श्रम  मंत्री  dears  :  ate  जानकारी  इकट्ठी की  जा  रही है  कौर

 उपलब्ध  हो  जाने  पर  यथाशीघ्र  लोक-सभा  पटल  पर  रख  दी  जायगी

 खसरा

 श्री  बी०  पी०  सिंह  :  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि  :

 प्रति  वर्ष  खसरा
 )

 से  भ्रौसतन  कितने  बच्चों  की  मृत्यु  होती
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 यदि  तो  कया  स्वास्थ्य  कर्मचारी  इसका  प्रयोग  करते  ग्रोवर

 यदि  तो  सरकार  इस  के  सम्बन्ध  में  कया  कार्यवाही  करना  चाहती  है
 ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  1.0
 :

 प्रति  खसरे  से  होने  वाली  बच्चों  की  मृत्यु

 के  बारे  में  मौजूद  नहीं हैं  ।

 से  .
 खसरे  को  रोकने  वाली  कोई  प्रभावकारी  soe  इस  समय  मालूम  नहीं  है

 ।
 झाबा

 की  जाती  है  कि  पंचवर्षीय  योजनाओं  में  जो  सुधार  होंगे  शर  जो  श्रस्पताली  सुविधाएं  झ्र ौर  इलाज के

 साधन  उनसे  इस  बीमारी  को  भी  रोका  जा  सकेगा

 मूल  wast  में
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 tea  वाद-कि

 के  अतिरिक्त  कार्यवाही )

 तोक-सभा

 ११  अप्रैल  REX

 लोक-सभा  साढे  दस  समवेत  हई

 [  wearer  महोदय  पीठासीन  हुए |

 भाग  १)
 क

 रै  ३०  म०  प०

 गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति

 उनचासवाँ  प्रतिवेदन

 हुक्म  सिंह  (  कपूरथला करबला-भटिण्डा ):  श्रीमान  मैं  गैर-सरकारी  सदस्यों विधेयकों

 तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  का  उनचासवाँ  प्रतिवेदन  उपस्थापित  करता  हूं  ।

 ह ब

 अनुदानों  की  मांगें  *

 भ्रमण  महोदय  :  लोक-सभा  श्रबन  गृह-कार्य  मंत्रालय  सम्बन्धी  अनुदानों  की
 मांगों

 पर

 चर्चा  करेगी  |  मंत्रालय  की  मांगों  के  लिये  नियत  किये  गये  ws  घटों  के  समय  में  से  एक  घंटा  समाप्त
 हो

 चुका  है
 और

 सात  घंटे  शेष  बचे  हैं  ।

 श्रीमती  खों गमन  अनुचित  जातियां  ):  कल  मने  इस  वात

 का  उल्लेख  किया  था
 कि

 ख़ादिम  जातियों  को  कृषि  के  सुधरे  हुये  ढंग  सिखाये  जानें  चाहियें जिससे
 कि

 उनकी  दशा  में  सधार  हो  सके  |  पर्याप्त  मात्रा  में  प्रति  बीजों  का  सम्भरण  किया  जाना  चाहिय े।

 उपयुक्त  प्रकार  की  कपास  की  खेती  को  प्रोत्साहन  दिया  जाना  चाहिये  ।'  यह  कार्य  श्रावक  परन्तु

 इसक  प्रति  लापरवाही  बरती  जा  रही  है  ।  आसाम  बनकरों  का  क्षेत्र  है  उस  सुदूर  कोनें  के  भ्रधिकांश

 ख़ादिम  निवासी  अपने  कपास  भ्र  सूत  के  सम् भरण  के  लिये  कपास  की  फसल  पर  ही  निर्भर  करते  हैं  ।

 इसलिये  कपास  की  खेती  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिये  कार्यवाही  की  जानी  चाहिये  |

 दस्तकारी  की  वस्तुभ्नों  क॑  विक्रय  पर  ध्यान  दिया  जाना  चाहिये  ।  atte  निवासियों  की  दशा  में

 सुधार  करने  पर  उचित  ध्यान  नहीं  दिया  गया  है
 ।

 *राष्ट्रपति  की  अनुमति  से  प्रस्तुत

 मल  wait  में

 SR



 २१४२  भ्रनदानों  की  मांगें  ११  १६४५६

 [  श्रीमती  वोमैन |

 जब  हम  दिक्षा  की  art  देखते  हैं  तो  वही  अन्धकारमय  चित्र  सामने  भ्राता  है  ।  कुछ  क्षेत्रों  के

 लोग
 सभी  दृष्टियों  विशेषकर  शिक्षा  के  क्षेत्र  में  बहुत  ज्यादा  पिछड़े  हुये  यहां  तक  कि  वह  चतुर्थ

 श्रेणी  की  नौकरियों  के  लिये  भी  नहीं  हैं  ।  जब  बच्चों  को  शिक्षित  ही  नहीं  किया  जाता  है  तब

 उपयुक्त  अभ्यर्थी  मिल  भी  कहां  से  सकते  हैं  ?  कौर  जब  झादिम  क्षेत्रों  में  स्कूल  ही  नहीं  हैं  तो  शिक्षा दी  भी

 केसे  जा  सकती हैं  ।  इसलिये  मेरा  gare  है  कि  सरकार  ख़ादिम  क्षेत्रों  ५ में ग्र धिव  स्कूलों  की  स्थापना

 करक  शिक्षा  के  लिये  अधिक  सच विधायें  प्रदान  कम  से  कम  प्राइमरी कक्षा  तक  के  बच्चों के  लिये

 निक  शिक्षा  की  व्यवस्था  की  जाये  शर  माध्यमिक  ait  उच्चतर  शिक्षा  के  लिये  छात्रवृत्तियां

 gan  दी  जायें  ।

 मेरा  यह  भी  निवेदन  है  कि  पहाड़ी  क्षेत्रों  के  लिये एक  विशेष  योजना  बनायी  जानी

 चाहिये  ।  इस  योजना  को  कार्यान्वित  करने  के  लिये  केवल  पहाड़ो  क्षेत्रों  के  लिये  ही

 स्वास्थ्य  झ्र  स्वच्छता  पर  ar एक  विद्वेष  विभाग  चाहियें

 बिल्कुल  ध्यान  नहीं  दिया जा  रहा  हैं
 ।  पर्वतीय  विशेषकर  मिकिर  पर्वतीय  की  जनसंख्या

 अस्वास्थ्य कर  वातावरण प्रौढ़  रोगों  की  शिकार बन  रही  है  ।  afar  पव बं तीय  जिले में  लगभग  १००

 व्यक्ति एक  रोग  के  शिकार  बन  चुके  जिसे  प्लेग  समझा  जा  रहा है  में  चाहती हूं  कि  सरकार

 इस  सम्बन्ध  में  तत्काल  ही  कोई  कार्यवाही  शौर  प्रासाद  के  पूर्वी  कौर  दक्षिणी  पर्वतीय

 क्षेत्रों  को  प्राथमिकता  देकर  वहां  विश्व  स्वास्थ्य  संस्था  के  अंतगर्त  चिकित्सीय  सुविधायें  जाये

 दाइयों  ate  नर्सों  की  बड़ी  आवश्यकता  है  र  उसके  लिये  झ्रासाम  मेडीकल  कालेज  प्रौढ़  अन्य

 संस्थाओं  में  प्रबन्ध  किया  जाना  चाहिये  |  सरकार  को  स्वयं  ही  वहां  प्रसूति  तथा  दि  कल्याण केन्द्र

 लाने  चाहिये  |

 जाड़े  के  दिनों  में  वहां  पीने  के  पानी  का  रहता  है  ।  इसकी  जोर  भी  सरकार  को  ध्यान  देना

 चाहिय े।

 उस  क्षेत्र  के  आंतरिक  भागों  में  संचार  की  सुविधायें  उपलब्ध  नहीं  हें  ।  इसी  वहां की  मुख्य

 सड़कों  के  आस-पास  रहने  वाले  लोग  states  भागों  के  लोगों  से  अ्रधिक  उन्नत  |

 इसलिये  वहां  की  जनसंख्या का  aries स्तर  ऊंचा  करने के  वहां  यथाशीघ्र  कुटीर

 उद्योग  area  किये  जाने  चाहियें  ।  इससे  उनको  बड़ी  मदद  मिलेंगी  ।  साथ  ही  जहां  भी  सम्भव हो  सके

 वहां  छोटे  कौर  मध्यम  पैमाने  के  उद्योग भी  aren  करनें  जिस से  कि  उनकी  नकद

 बढ़  सक  |

 सुरक्षा  a  उन  पर्वतीय  क्षेत्रों  के  झा थिक  विकास  के  दृष्टिकोण  वहां
 की

 सर्वप्रथम

 भ्रावश्यकता संचार  सुविधाओं  की  है  ।  वहां की  जनसंख्या  च
 की

 सीमा  पर  रहती

 इसलिये  वह  स्वाभाविक  रूप  से  सुरक्षाह्दीनता  का  अनुभव  करती  ह

 गत  चार  वर्षों  से  के  पांच  स्वायत्त  जिलों  में  हमारे  संविधान  के  छठवीं  असली  के

 उपबन्धों के  जिला  परिषदों  ने  काम  करना  आरम्भ  कर  दिया  है  ।  इन  ख़ादिम जाति  क्षेत्रों  को

 शांति  भ्र ौर  उनके  सर  के  लिये  यह  श्रत्यावस्यक  है  कि  वें  उचित  रूप  से  कार्य  करती  रहें  ।  पर  वित्तीय

 कारणों  से  उनकी  प्रगति  में  बाधायें  पड़  रही  हैं  ।  उन  बाधाओं  पर  पार  पाने  के  लिये  मेंने  छठवाँ

 अनुसूची  में  एक  संशोधन  प्रस्तुत  किया  है
 ।

 मुझे  हूं  कि  सरकार  उस  पर  विचार  ak

 यदि  ag  कोई  रूप  भेद  नहीं  तो  कोई  ऐसा  संशोधन  अवश्य  करेंगी  जिससें  कि  उन  परिषदों  का  कार्य  सुचारू

 सरूप  स  चलन  लग  ॥
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 ्
 मन

 ने
 कौर  अपर्याप्तताओं  की  एक  लम्बी  सूची  पेश  कर

 दी
 है

 ।  में
 जानती  हं  कि सरकार

 उन  सबको  एक  साथ  ही  पूरा  नहीं  कर  सकती  है  ।
 मेरा  HTT  यही हैं

 कि  के  सम्बन्ध  में  यथा
 a

 कार्यवाही  आरम्भ कर  दी  जाय |

 इन  पर्वतीय  क्षेत्रों  के  बारे  प्रधान  मंत्री  ने  कहा  था  कि  उनकी  कठिनाइयों  att  समस्याओं

 को  ठीक  तरह  से  नहीं  समझा  गया  है  ।  उन्होंने  यह  भी  इच्छा  प्रकट  की  थी  कि  उनको  उचित  सहायता दी

 जानी  चाहिये  ।

 में  लोक-सभा  से  अनुरोध  करती  हूं  कि  वह  इन  क्षेत्रों  की
 परिस्थितियों  का  अध्ययन  करे  शर

 यहां  की  जनता  के  विकास  में  सहायता दे  ।  मुझे  तराशा  है
 कि  गृह-कार्य  मंत्री  इस  कौर  विद्या

 घ्यान  देंगे  |

 श्री  गाडगिल  (  पूना--मध्य  )  हमारे  प्रधान  मंत्री  ने  २९  मार्च  के  अपने  ऐतिहासिक

 भाषण में  राष्ट्रीय  शौर  अन्तर्राष्ट्रीय  परिस्थिति का  बड़ा  सही  विश्लेषण किया  था  ।  उन्होंने  राष्ट्र

 का
 सही-सही  रोग  बता  दिया  था  ।  में  उसी  सम्बन्ध  में  कुछ  सुझाव  देना  चाहता  हूं

 ।

 अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र  में  हम  कोई  प्रभावपूर्ण  कार्यवाही  तभी  कर  जब  कि  हम  झपने
 घर

 में

 सुदृढ़ a  एक  हों  ।  इसलिये  देश  के  पिछले  छः  महीनों  के  वातावरण  को  देखते  गह-कायम

 मंत्रालय
 की
 मांगों

 की
 चर्चा

 के
 अवसर

 पर
 मेरा  सुझाव है

 कि
 गृह-कार्य  मंत्री  कुछ  अधिक  निश्चित

 कार्यवाही करें  |

 प्रभी  कुछ  दिन  बम्बई  के  मुख्य  मंत्री  नें  बम्बई  विधान  मंडल  में  कुछ  आरोप  लगायें  थे  ।

 हमें  शांतिपूर्ण  ढंग  से  रहने  की  सलाह  दी  गई  है  ।  यह  तो  सही  है  ।  जनवरी  के  दूसरे  शर  तीसरे

 सप्ताहों  में  हुए  बम्बई  के  हत्याकांड  नें  सारे  राज्य  में  भय  फैला  दिया  हूँ  ।  में  चाहता  हूं  कि  उस

 कांड  की  एक  सार्वजनिक  caries  जांच  कराई  जाये  ।  तभी  हम  पर  लगाये  जाने  वालें  विभिन्न  आरोपों

 के  तथ्यों का  पता  तभी  हम  में  आत्म  विश्वास  उत्पन्न  कौर  चारों  सद्भावना

 फैलेगी  |

 भारत  सरकार  को  वहां  की  परिस्थिति  की  पूरी  जानकारी  नहीं हैं  ।  गोलियों  अर

 संगीनों  के  बल  पर  सत्य  को  दबाया  भी  तो  नहीं  जा  सकता  है  ।  इतिहास इसका  साक्षी  हैं  ।  इसलिये

 राजनीतिक  सुविधा  के  विचार  से  सत्य  को  महत्वहीन  मत  बनाइयें
 ।

 सत्य  की  विजय  तो  होगी  पर

 उसे  पाने  के  लिये  हमें  भारी  कीमत  न  चुकानी  यही  हम  चाहते हें  ।

 गह-कायें  मंत्री  ने  मुझ  से  बार-बार  कहा  है  कि  में  इस  जांच  पर  जोर
 न

 दूं
 ।

 पर  मैं  जानता हूं  कि

 मैं  वहां  के  वातावरण  को  अधिक  अच्छी  तरह  जानता  हूं  जानता  हूं  कि  इस  जांच  से  वातावरण  की

 कटता कम  हो  जायेगी  ।
 में  इसका  झ्ाइवासन  देता  हूं  कि  यदि  गृह-कार्य  मंत्री  को

 भी
 कभी  आपात-काल  में

 महाराष्ट्रियों  के  रक्त  दान  की
 तो  में  २०  लाख  प्रशिक्षित  युवक  इस  के  लिये द

 सकता हूं  ।

 देश  में एक  सुदृढ़
 at  एकता-बद्ध  मोर्चा  बनाने  के  इस  प्रस्ताव का  एक  थी  पक्ष हैं  ।

 ATA,  भर  अन्य  स्थानों  की  घटनाओं  को  यह  स्पष्ट  हैं  कि  हमारे  देश  में

 पाकिस्तानी  राष्ट्र जन  अ्रथिकाधिक
 संख्या  में  जाते जा  रहे  हैं  ।

 ह  देश  के  मुस्लिम

 नागरिकों  पर  में  कोई  भी  संदेह  नहीं  करता  गह-कार्य  को  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  अधिक

 सावधान रहना  चाहिये  ।

 ast
 में
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 रा  झ्राद्यय  यह  नहीं  हे  कि  सरकार  को  देश  में  होने  वाले  उत्पातों  के  स्रोतों  का  पता  नहीं

 सरकार  यह  नहीं  जानती  हूं  कि  पाकिस्तान  की  संस्थाओं  की  कुछ  शाखायें  भी  हमारे  देश  में  मौजद  हैं  ।  मैं

 केवल  यही  चाहता  हूं  कि  इन  सब  पर  एक  कड़ी  नजर  रखी  जानी  चाहिये  ।

 इस  प्रस्ताव का  तीसरा  पक्ष  ।  संविधान  नें  भ्रस्प्यता  निवारण  विधेयक

 स्वीकृत  कर  दिया  लेकिन  att  भी  उनकी  निर्योग्यतायें  वैसी  ही  हें  ।  जहां  तक  देश  में  जाति  प्रथा  को

 मिटाने  उसके  सम्बन्ध  में  अधिक  निश्चित  दृष्टिकोण  की  आवश्यकता  है  |  यह  हमारा  भ्रम

 ही  है  कि  केवल  कानून  बना  देनें  मात्र  से  पूरे  समाज  के  दृष्टिकोण  में  कोई  परिवर्तन  शा  जायेगा  ।  योगी

 वशिष्ट  में  कहा  हैं  कि  केवल  भय  से  प्रेरित  कोई  भला  कार्य  वास्तव  में  भला  नहीं  हो  सकता  ।  इसलिये

 मेरा  सुझाव  है  कि  हमें  आगामी  पीढ़ी  को  सामाजिक  रूप  से  नये  मूल्यों  की  शिक्षा  देनी  चाहिये  |  वर्तमान

 पीढ़ी  पर  समय  नष्ट  करना  लाभदायक  नहीं  होगा  ।  वह  तो  एक  प्रकार  की  परम्पराओं  में  परिपक्व हो

 चुकी  है  |  यदि  हम  जीवन  के  एक  नये-जन्में  सामाजिक  दृष्टिकोण  से  लाभ  तो  मझे  पूर्ण  विश्वास

 है  कि  वह  क्रांति  की ५ ग शभ्रपेक्षा  विचारों  के  रूप  में  ही  सब  से  पहले  प्रकट  होगी

 लोक-सभा  को  सुनकर  होगा  कि  इस  सन्‌  RENE  में  अ्रनसुतचित जाति  के  हमारे  एक

 माननीय  सदस्य  को  उत्तर  प्रदेश  के  नगर  सीतापर  के  विधि-जीवी  संघ  में  सम्मिलित  करने  से  मना  कर

 दिया  गया  है
 ।

 उनसे  अलग  बाल्टी  कौर  लोटा  रखने  को  कहा  गया  है
 ।

 संविधान  में  उपबन्ध होने  पर

 ऐसा  होता र् थ  सन्‌  RERVA  मेरे  विद्यार्थी  जीवन  एक  हरिजनों  के  डिब्बे  में  मेरे  बैठने  पर  टिकट

 कलेक्टर  को  भ्राइचयें द्वि  था  ।  सन्‌  १९२७  कांग्रेस के  मद्रास  शअ्रधिवेशन में  भी  ब्राह्मणों  4.0

 अन्नाह्माए  के  लिये  अलंग-प्रलय  भोजन  की  व्यवस्था  की  गई  थी  |  मेंने  उसका  विरोध  किया  था  ।

 सन्‌  १९३०  पूना  के  पास  एक  तालाब  से  पानी  लेने  पर  कुछ  हरिजनों  को  पीटा  था  |

 तब  बहुत  से  लोग  इस  बात पर  तो  तैयार  हो  गये  थे  कि  उन  सवर्ण  हिन्दुद्नों  की  निन्दा  का  प्रस्ताव  पारित

 किया  पर  वें  इस  बात  पर  तेयार  नहीं  हुये  थे  कि  हम  लोग  स्वयं  हरिजनों  हाथ  का  पानी  पियें  ।

 मेरा  विचार  हैं  कि  हमें में  सकारात्मक  दृष्टिकोण  बनाना  नहीं  तो  सरकार  इस  जातिवाद

 का  क्रिया-कर्म  करने  में  सफल  नहीं  हो  सकेगी  ।  भ्रामक  तीन-चार  पीढ़ियों  में  लोग  इसे  भूल  हमें

 ऐसा  प्रबन्ध  करना  चाहिये  |
 कुछ  तो  प्रश्न-झा  ही

 हो
 रहा  लेकिन  हमें

 भी  तो  उसमें  कुछ  योग
 ७५०...

 देना  चाहिये  जैसे  ही  हम  उन्हें  पिछड़ी  जातियां  घोषित  करते हैं  कौर  उन्हें  सुविधायें  देने  लगते

 वैसे  ही  उन्हें  पिछड़े  रहने  में  ही  अ्रघिक  फायदा  दिखाई  देने  लगता  है  ।  ऐसा  करना  केवल  तभी  सम्भव

 हैं  जब  कि  उन  में  ध्वन्य  वर्गों  की  समानता  का  भाव  जगाया  जाये  ae  इसके  लिये  भ्रामक

 कौर  राजनीतिक संस्थान  बनाई  जायें  ।  गांवों  या  नगरों  में  हरिजनों  की  पृथक  बस्तियां नहीं  होनी

 चाहियें  |  इससे  तो  पृथक त्व  की  भावना  कौर  भी  स्थायी  हो  जाती है  ।  हमने  अभी  उसी  दिन  एक

 विधेयक  पारित  किया  हैं  कि  उपजातियों  के  सूचक  नाम--जसे  बाड़ा  या

 हटा  दिये  जाने  चाहियें  ।  इसी  तरह  नगर  की  योजनायें  बनाते  समय  हमें  हरिजन  बस्तियों  को
 भी

 अलग

 नहीं  रखना  चाहिये  ।  हमें  ऐसा  वातावरण  तैयार  करना  चाहियें  जिस  में  लोग  इस  बात  को  भूल  ही

 जायें  ।  उसी  वातावरण  में  सामाजिक  सुदृढ़ता  उत्पन्न  हो  सकेगी
 ।

 वर्तमान  तरीक  से  यह  समस्या  नहीं

 सलझ  सकेगी  ।  श्राप  को  चाहिये  कि  श्राप  प्राथमिक  झर  माध्यमिक  दिक्षा  बना  भर

 केवल  कुछ  वर्षों  के  लिये  उनमें  हरिजनों  को  कुछ  सुविधायें  दे  दें  ।  पर
 उस

 अवधि  के  बाद  वें  सुविधायें

 हमारे  दिमागों  में  भी  नहीं  रह  जानी  चाहिये  ।

 ara  कल  तो  हमें  जातियों  की  याद  तभी  श्राती  है  जब  कभी  चुनाव  या  विवाह  का
 कोई  प्रश्न

 क  अधार पर व्यवस्था पर  व्यवस्था उठता  है  |  पिछले  दिनों  सरकारी  पदों  श्र  निर्वाचन-क्षेत्रों के  लिये
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 की
 जाती

 थी  ।  मेरा  सझाव  है  कि  सरकारी  कर्मचारियों  का  चुनाव  करने  में  हमें  श्रन्तजातीय-विवाह

 करनें  वाले  उम्मीदवारों  को  प्राथमिकता  देनी  चाहिये  ।  निर्वाचन-विधि में  तो  एक  ऐसा  उपबन्ध  है  कि
 जाति

 या  धर्म  के  आधार  पर  की  जाने  वाली  को  समझा  जाता  पर  उसे  कार्यान्वित

 नहीं  किया जा  रहा  है

 महोदय  :  राघवाचारी  ।

 far  राघवाचारी  (  पेनुकोंडा  )  इस  मंत्रालय  में  हुए  परिवर्तन  से  मुझे  संतोष  हुआ  है
 |

 इस  मंत्रालय  को  बहुत  भ्रमित  कार्य  करने  पड़ते  हैं
 ।

 पर  मुझे  खटकता  यह  है  कि  इंस  लोकतन्त्रात्मक

 व्यवस्था में  समाजवादी ढंग  में  हमारी  पद्धति  साम्प्रदायिक  ही  बनी  हुई  है  ।  राज्यपालों  के

 स्थान  राज  भवन  कहलाते  हैं  ।  हमारे  जलसों  में  हाथी  चलते  हैं  ।  साधारण  भोजों  को  राज  भोज  कहा

 जाता  है  ।  हम  प्रारम्भ  से  ही  इस  शान-दोस्त  का  विरोध  करते  रहे  लेकिन  अब  फिर  उसी  को  बढ़ावा

 दिया  जा  रहा  है  ।  मुझे  इस  सब  से  बड़ी  भ्र रुचि  है  ।

 संविधान  ने  विद्या  सम्बन्धी  और  सैनिक  उपाधियों  के  अतिरिक्त  सभी  अन्य  उपाधियों  को  हटा

 देने  की  बात  कही  है  ।  पहले  ये  उपाधियां  बड़े-बड़े  दरबारों में  दी  जाती  थीं  ।  तब  हम  इसे  गुलामी

 का  द्योतक  समझते  थे  |  अब  भी  हम  वही  कर  रहे  हैं  ।  a  हमने  उसका  रूप  कुछ  बदल  दिया  है  ।  इसे भी

 अविलम्ब हटा  देना  चाहियें  ।

 राज्य  भी
 श्री  इसी  मंत्रालय  के  अधीन  रख  दिये  गये  हैं

 ।
 मेंने  संविधान

 की
 अनुसूची  देखी  है

 ।

 उसमें  जम्मू  च्  काइमीर  को  प्रथम  अनुसूची  की  श्रेणी  में  रखा  गया  है
 ।

 लेकिन  उसके  साथ

 उसी  के  भ्रनुसार  व्यवहार  क्यों  नहीं  करते
 ?

 यदि  काश्मीर  हमारे  गणतंत्र  का  ही  एक  भाग  तो  उसे प

 वर्तमान  गुह-कार्य  मंत्रालय  के  अ्रन्तर्गत  क्यों  नहीं  रखा  जाता
 ?  उसे वे  area  मंत्रालय  के  ध. झन्तगत

 क्यों  रखा  गया  है
 ?

 मेरा  विचार  हैं  कि  उसे  गह-कार्य  मंत्रालय  में  ही  रखा  जाना  चाहिये  |  कुछ यह  कह

 सकते  हैं  कि  att  राजनीतिक  तनाव  के  कारण  इसके  सम्बन्ध  में  कुछ-कछ  कहना  ठीक  नहीं  होगा
 ।

 यदि

 राजनीतिक  तनाव  तो  श्राप  वहां  अधिक  सेना  नियुक्त  करें  ।  वह  तो  समझ  में  आता  है  ।  लेकिन  फिर
 कि  ~

 काश्मीर  में  सशस्त्र-पुलिस  क्यों  भेजते  हैं  ?
 बया  इसलिये कि  arr  को  वहां  की  जनता

 के  सुरक्षा

 सम्बन्धी  विचारों  के  सम्बन्ध  में  कुछ  संदेह है
 ?  हम  इसे  यों  ही  नहीं  टाल  सबते  ।  में  सरकार  की

 आलोचना  नहीं  करना  चाहता  |  लेकिन  में  चाहता  हुं  क्रि  रोग  का  ठीक-ठीक  निदान  करना  चाहिये

 उचित  कार्यवाही  करनी  चाहिये  ।  हमें  आत्म  संतोष  करके  नहीं  बैठ  जाना  चाहिये  |

 राज्य  पुनर्गठन  का  प्रश्न  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  प्रदन  है
 ।

 श्राप  इसके  सम्बन्ध  में  एक  विधेयक

 स्थापित  करनें  जा  रहे  हें  ।  श्राप  इसे  जिस  तरीके  से  कर  रहें  हें  उससे  कटुता  प्रौढ़  असंतोष  बढ़  रहे  हैं  ।

 सरकार  इस  सम्बन्ध  में  केवल  झपने  दल  की  संस्थाओं  के  साथ  ही  परामर्श  कर  रही  है  ।  को  अन्य

 और  ara  से  भिन्न  मतों  वाले  लोगों  के  प्रतिनिधियों  से  भी  परामर्श  करना  चाहिये  ।  यह  झ्रावव्यक  है

 श्र  इसको  करने  का  दायित्व  भी  सरकार  पर  ही  उन  दलों  था  व्यक्तियों पर  नहीं  पनप  व्यक्तियों

 अर  दलों  का  दृष्टिकोण भिन्न  है  ।  उनसे भी  परामर्श  किया  जाना  चाहियें  ।  सभी  से  परामर्श  करके

 कोई  निर्णय  किया  जाना  चाहियें  ।

 इस  सबका  परिणाम  क्या  हुमा  हैं
 ?  बम्बई की  जनता  ने  श्राप  के  निर्णय के  विरुद्ध  प्रदर्शन

 किया  है  ।  यह  सही  है  कि  उसका  दमन  कर  वह  विरोध  दब  गया  है  ।  लेकिन  वह  कब

 तक  दबा  रहेगा  ?  इस  दमन  से  विष  फैलने  लगेगा
 ।

 ड्राप
 की

 स्थिति
 कभी

 भी  वहां  सुरक्षित  नहीं

 arg  इसी  डर  से  वहां  प्रभी  झपने
 उम्मीदवारों

 को  खड़ा  नहीं  कर  सकते  हैं  ।  श्राप

 चुनावों

 को  टाल

 रहे  हैं  प्रो  नगरपालिकाश्रों का  दमन  कर  रहे  हैं  !  कब  तक
 ?

 मिल  wast  में



 २१४६  अ्नदानों की  मांगें  ११  PER

 [  श्री  राघवाचारी ]

 यह  सभी  एक  ही  रोग  के  लक्षण  उसी  रोग  के  जिसे  दबा  दिया  गया  हे  ।  वह  फिर  वीसी दिन

 उभर  सकता  कौर  वह  देश  के  हित  में  नहीं  होगा  ।  श्राप  केवल  प्रतिष्ठा  बनाये  रखने  के  लिये  अडे  हुए

 विदेशियों  के  विरुद्ध  भी  हम  स्व  यही  शिकायत  करते  थे  ।  उचित  तो  यही  होगा  कि  एक  बार  यह

 अनुभव  करने  पर  कि  हम  प्रत्याय  कर  रद  हमें  उसका  सधार  कर  लेना  चाहिये  |  इस  तरह  के  मामलों

 में  प्रतिष्ठा  के  प्रश्न  को  ate  नहीं  भराने  देता  चाहिये  |  राज्य  पर् नं गठन  के  सम्बन्ध  मेरी  यही  भावना

 है  ।  त्रावणकोर-कोचीन में  राष्ट्रपति  का  शासन  स्थापित  किया  गया  कोई  श्राइचर्य की  बात  नहीं  है  ।

 श्राइचर्य  तो  इस  बात  पर  हे  कि  वहां  के  कांग्रेसी
 भी

 इससे  बहुत  प्रसन्न  हुये  हैं
 ।

 में  भी  इसे  ठीक
 ही

 समझता

 हूं  कि  क्योंकि  वहां  स्थायी  मंत्रिमंडल  नहीं  बनाया  जा  सकता  परन्तु  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि
 जब

 भी  कभी  os  परिस्थितियां हों  तब  निर्वाचन  कि  जाने  चाहिये ं।  इसी  से  लोगों को  यह  रक्षा

 मिलेंगी  कि  उन्हें  स्थायी  मंत्रिमंडल  का  चुनाव  करना  चाहिये  ।  इसमें  कई  कठिनाइयां तो  होंगी  परतु

 इसका  यह  मतलब  नहीं  कि  मंत्रिमण्डल  को  तोड़  कर  निर्वाचन  श्रतिथ्चित  काल  तक  के  लिये  स्थगित

 केर  दिये  जायें  ।  इस  प्रकार  लोकतन्त्र  को  अस्थिर  नहीं  रखा  जा  सकता  है  |

 प्रत्येक  वर्ष  भ्रष्टाचार  पर  चर्चा  की  जाती  हें  पर  वह  ज्यों  का  त्यों  चल  ही  रहा  ह  ।  म॑  मानता  हूं

 कि
 इसे  दूर  करने  में  बड़ी  कठिनाइयां  हैं  ।  इस  सम्बन्ध  में  जो  नयें  नियम  बनाये  गये  हें  वे  बहुत  ही  अच्छे

 @  इनका  अनसार  भ्रष्टाचार  की  शिकायत  मिलने  पर  तरन्त  विभागीय  कार्यवाही  करक  दण्ड  देने  के

 सादेश  दे  दिये  जाते  हैं  ।  यह  बहुत  अ्रच्छी  व्यवस्था  हैं  क्योंकि  पहले  इस  प्रकार  की  कार्यवाही  करने  में  कई

 लग  जाते  थे  ।  परन्तु  हमें  देखना  यह  है  कि  बया  इस  लम्बी  safes  को  घटाया  गया  हे  या  नहीं

 एक  बहुत  प्रगति  बात  यह  की  गई  हैं  कि  यह  निश्चय  विया  गया  हैं  कि  बेईमान  लोगों  को

 ऐसे  पदों  पर  नियुक्त  नहीं  किया  जाना  चाहिये  |  जहां  स्वविवेक  से  काम  लेना  पड़ता  है  ।  परन्तु  स्वविवेक

 से  हीन  तो  कोई  पद  नहीं  कौर  फिर  यह  कैसे  जाना  जाये  कि  कोई  व्यतीत  बेईमान  हे  या  नहीं  ।  राजाजी

 के  मतानुसार  यह  जानने  के  लिये  जनता  के  पक्षपात  हित  व्यक्तियों की  राय  लना  पर्याप्त  होगा I

 परन्तु  अभियुक्त  की  सहायता  करने  वाले  दल  के  सदस्य कौर  मंत्रिगण  पदाधिकारियों  के  काम

 में  हस्तक्षेप  करते  हैं  ।  यहां  तक  कि  कानूनी  कार्यवाही  में  भी  हस्तक्षेप  किया  जाता  हूं  |

 हानि के  हस्तक्षेप  बनाने  के  लिये  जब  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  का  संशोधन किया  जा  रहा  था

 तो  लोक-सभा  में  खलबली  मच  गई  थी  ।  हमें  श्रीनिवासन दिया  गया  कि  यदि  area  लगाये

 जायेंगे  ।  तो  सम्बधित  मंत्रिगण  अपने  अपराधी  न  होने  का  प्रमाण  परन्तु  कितनों  ने  ऐसा  किया  है
 ?

 जब  कभी  लगाये  जाते  कांग्रेस  दल  स्वयं  एक  न्यायालय  बन  कर  उस  की  जांच  करता

 है  प्र  उसे  निरपराध  प्रमाणित  कर  दिया जाता  है  ।  यदि  ऐसे  ही  करना  हैं  तो  देश  में  न्यायालयों  क

 क्या  ब हूं  ।

 में  चाहता था  कि  हमें  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  सम्बन्धी  tains  दिये  जाते  जिन  से  पता  चलता

 कि  न्याय  कितना  बिना  अधिक  खच  विलम्ब  के  किया  जाता  हैं  ।  इन्हीं  प्रयोजनों  से  दण्ड

 प्रक्रिया  संहिता  का  संशोधन  किया  गया  था  ।  हम  चालान  पेदा  करने  की  कार्यवाही  की  अवधि  घटाना

 are  संक्षिप्त  सुनवाई  के  क्षेत्राधिकार  को  विस्तृत  करना  चाहते  थे  ।  साक्षियों  के  उपस्थित  न  होने से

 कई  मुकदमें  फाइलों  में  पड़े  रहते  उन  साक्षियों के  विरुद्ध  जो  सम्मनों  का  पालन  नहीं  करते  कड़ी

 कार्यवाही की  जानी  चाहिये

 अस्पृश्य  व्यक्तियों के  लिये  छात्र  शिक्षा  सम्बन्धी  सुविधाओं  अ्रौर  नियुक्तियों  की

 प्रतिशतता  की  व्यवस्था  किये  जाने  से  में  सहमत  हूं  ।  चाहे  इस  विषय  में  केवल  लोक-सभा  में  भाषण  ही

 दिये  जाते  हैं  परन्तु  हमें  चाहिये  कि  केवल  विद्याथियों  कौर  विशेष  वर्गों  के  लिये
 ही

 नहीं
 बल्कि  सामूहिक

 रूप से
 न

 लोगों  की  भ्र योग् बताओं  ale  कमियों  को  दूर  करने  का  प्रयत्न  किया  जाये  ।  इस  प्रयोजन के
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 लिये  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  €  ०
 करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  की  गई  है

 ।
 इस

 राठ
 का

 वितरण

 करने  की  बजाये  कुछ  विद्वेष  स्थानों  की  कौर  झ्र धिक  ध्यान  दिया  कुछ  बस्तियां  बनाई  जायें  जहां
 कम  राय  पिछड़े  हुये  wie  अस्पृश्य  इकट्ठे  रहें  उन  लोगों  के  बच्चे  इकट्ठे  गौर

 उन  को
 अलग  न

 रखा  जाये  ।  उन्हें  सबजियां  ate  फल  पैदा  करने  कौर  दूध  का  सम्भरण  करने  का  काम

 सौंपा  जाये  ताकि  लोगों  को  अनिवार्यतः  उनसे  वस्तुयें  खरीदनी  पड़ें
 ।

 सभी  सामुदायिक
 परियोजनाओं

 में  यह  प्रयोग  किया  जाना  चाहिये  ।

 श्री  बेंकट्रामन  (  तंजोर )
 :  विरोधी  दल  के  सदस्यों को  प्रसन्न  होना  चाहिये  कि  विचाराधीन

 प्रतिवेदन
 में  उनके  बहुत  से  सुझाव  स्वीकार  कर  लिये  गये  हैं

 ।

 प्रेस  आपत्तिजनक  सामग्री  सम्बन्धी  से  लोक-सभा  के  जनता  श्र  प्रेस  में  यह

 डर  पैदा  हो  गया  था  कि  इस  से  संविधान  को  लोकतन्त्रात्मक  ढंग  में  कार्यान्वित  करने  में  बाधा  पड़ेगी

 श्र  प्रेस  पर  लगाये  गये  प्रतिबन्धों  के  वापस  ले  लिये  जाने  की  मांग  की  गई  थी  ।  स्वर्गीय  डा०  एस०  पी
 ०

 मुकर्जी
 ने  भी

 यह  area  प्रकट  की  थी  कि  इससे  हमारा  राज्य  फासिस्ट  राज्य  बन  जायेगा  |  परन्तु  गत

 चार  वर्ष
 में

 देखा
 गया

 कि  विरोधी  पक्ष  का  डर  व्यर्थ  ही  था
 ।

 मुझे  इस  बात
 की

 बड़ी  प्रसन्नता  है  कि  जिस
 भ्र धि नियम  की

 इतनी  कटु  आलोचना
 की

 गई
 थी

 उसे  जनवरी  EUS  से  व्यपगत हो  जाने  दिया  गया

 है  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  प्रेस  अपना  काय  इस  ढंग  में  करता  रहेगा  जिस  से  कि  इस  प्रकार  की  कोई  विधि

 बनाने  की  भ्रावइयकता नहीं  पड़ेगी

 गृह-कार्य  मंत्रालय की  मांगें  प्रस्तुत  करते  समय  प्रायः  निवारक  विरोध  अधिनियम की  बड़ी

 ग्रा लोच ना  की  जाती
 थी  ।

 परन्तु  विचाराधीन  वर्ष  में  इसका
 भी

 बहुत  कम  प्रयोग  किया  गया  ३१

 eyy ap far तक  जिन  व्यक्तियों को  निरुद्ध  किया  गया  उनकी  संख्या  नगण्य  है  ।  कुछ  लोगों  का

 कहना  था  कि  राजनैतिक  दलों  कौर  कार्मिक  संघों के  कार्याकर्त्ताश्रों को  निरुद्ध  करने  के  लिये  ही  इसका

 प्रयोग किया  जायेगा  ।  परन्तु  निरुद्ध  किये  गये  व्यक्तियों  में  राष्ट्रीय  स्वयं  सेवक  संघ  का  कोई  सदस्य

 नहीं  है  ।  कार्मिक  संघों  के  आये  नेतायों को  निरुद्ध  किया  गया  जिनमें  रो  सात  बम्बई  के  प्रौढ़  एक

 पश्चिमी  बंगाल  का  है  |  अन्य  राज्यों  ने  इसके  अन्तरगत  अपने  अधिकार  का  प्रयोग  नहीं  किया  ।  यह  विधान

 भी  एक  प्रकार  से  भ्र प्रचलित  ही  रहा

 सुरक्षा  नियमों  के  राष्ट्रीय  परिमाण  के  श्रन्तगंत  १९४५१  में  दस  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कार्यवाही
 ~  ANOS

 की  गई  थी  प्रौर  PEYQR—UY  में  ऐसे  केवल  दो  मामलें  थें  जिन  में  से  एक  छोड़  दिया  गया  था  प्रौढ़  दूसरे

 का  कभी  निबटारा  नहीं  हुआ  है  |  इस  प्रकार  गृह-कार्य  मंत्रालय  ने  एक  भी  सरकारी  HAT के  विरुद्ध

 इस  शक्ति  का  प्रयोग  नहीं  किया  ।

 गह-कारण  मंत्रालय  ने  प्राय  गतिविधियों  के  सम्बन्ध  में  भी  जो  कार्य  किये  हैं  उसके  लिये  वह  बधाई

 का  पात्र है  ।  मेरे  झ्रादरणीय  मित्र  श्री  गाडगिल  ने  अनुसूचित  जातियों  कौर  अनुसूचित  आदिम  जातियों

 के  साथ  किये  जाने  वाले  व्यवहार  की  कुछ  बुराइयों  का  उल्लेख  किया  |  सरकार  तो  केवल  इतना  ही

 कर  सकती  हैँ  कि  एक  कठोर  विधान  बना  कर  संविधान  के  मूल  अ्रधिकारों  का  उल्लंघन  करनें  वालों  को

 दण्ड दें  पौर  झ्रस्पृद्यता  अधिनियम  पारित  किया  जा  चुका  हैं  ।  अब  अस्पृश्यता  निवारण

 के  सन्देश  को  जनता  तक  पहुंचाने  कौर  उसे  व्यवहार  में  लाने  का  काम  राजनैतिक  दलों  का

 मेरे  मित्र  ने  एक-दो  मामलों  को  गृह-कार्य  मन्त्रालय  की  आलोचना की  परन्तु

 श्री  गाडगिल  जैसे  व्यक्तियों  का  ही  यह  कत्तव्य  है  कि  वे  प्राधिकारियों  का  ध्यान  ऐसे  मामलों  की  आर

 प्राचीन  करें  श्र  विधान  को  लागू  करने  में  संविधान
 क

 सिद्धान्तों  का
 उल्लंघक

 करने  वालों
 को

 मिल  अंग्रेजी  में



 २१४८  अनुदानों  की  मांगें
 ११  १६५६

 [  श्री  वेंकटरामन  |

 दण्ड  दिलानें में  सहायता  दें  ।  यह  हर  नागरिक  का  कर्त्तव्य  है  ।  ग्रा लोच ना इस  हद  तक  तो  उचित हैं

 fe  कड़े  दण्ड  नहीं  दिये  जाते  हैं  झ्र ौर  न्यायालयों  के  प्रशासन में  बड़ी  ढ़ील  है  परन्तु  ऐसे  मामले  पेश

 ही  नहीं  किये  जाते  हैं  ।

 fat  एन०  राबिया  (  मैसूर-रक्षित -  अनुसूचित  जातियां  )  :  माननीय  सदस्य  मुझे एक
 भी

 गांव  ऐसा  बतायें  जहां  अस्पृश्यता  नहीं  है  ।  वें  कुछ  मामले  सरकार  के  ध्यान  में  ला  सकते  हैं
 |

 श्री  बेंकट्रामन
 :  हम  स्वीकार  करते  हें  कि  श्रस्पश्यता  है  ।  इसी  को  दूर  करने के  लिये

 तो  विधान  बनाया  गया  है  |  अन्यथा  इसकी  क्या  श्रावव्यकता  थीं  हम  स्वीकार  करते  हैं  कि

 हमारी  साधारण  जनता  में  यह  दोष  है  हम  दूसरों  की  प्रशंसा  नहीं  कहतेहैं  ।  उदाहरण  के  लिये  श्राप

 देखेंगे

 कि  अफ्रीका  के  संविधान में  गोरे  व्यक्तियों  को  उत्तम  माना गया  हैं  ।

 श्री  एन०  राचय्या :  यह  बात  ध  व्यक्तियों  पर  लाग  नहीं  होती  है  ।  हम  सभी  हिन्दू

 गोरे  ate  काले  का  कोई  प्रदान  नहीं  है  ।

 श्री  बेंकट्रामन
 :

 में  तो  केवल  दृष्टिकोण  का  बताना  चाहता  हूं
 ।  हमारी  सरकार

 इसे  सामाजिक  जीवन  की  एक  बुराई  स्वीकार  करती  हैं  इसे  दूर  करने  का  प्रयत्न  करती हैं  जबकि

 अन्य  प्रकार  की  सरकारें इसे  ठीक  समझती हें  ।

 श्री  बेलायुधन  वे  मावलिक्करा--रक्षित-श्रनुसूचित  जातिया ं)

 ने  हमारी  सरकार की  तुलना  दक्षिण  सरकार  के  साथ  करके  उसके  वर्तमान  व्यवहार  को  उचित

 बताने  का  प्रयत्न  किया  हैं  ।

 श्री  बेंकट्रामन  :  खेद  हैँ  कि  मुझे  गलत  समझा  गया  हैं  |  बल्कि  में  तो  यह  कह  रहा  था  कि

 हमारी  सरकार  संसार  की  सरकारों  से  अच्छी  क्योंकि  वह  एक  तथ्य  को  स्वीकार  करती  हैं

 उसे  दूर  करने  का  प्रयत्न  करती  है  |

 श्री  बेला यु घन
 :

 वह  हिन्दू  सरकार  नहीं  है  ।

 महोदय  :  किस  बात  का  झगड़ा  है  ?  क्या  माननीय  सदस्य  चाहते  हैं  कि  प्रत्येक  व्यक्ति

 सरकार  की  बुराई  ही  करे
 ?

 जब  यहां  यह  प्रस्तुत  किये  जाते  हूँ  कि  सरकार  कुछ  नहीं  करती  है  तो

 माननीय  सदस्यों  को  यह  कहने  का  भी  झ्र धि कार  है  कि  सरकार  ने  बड़े  प्रशंसनीय  कार्य  किये  हैं  ।  प्रौढ़

 अन्य  देशों  की  सरकारों  के  साथ  इसकी  तुलना
 भी  की

 जा  सकती  हैं
 ।

 श्री  बे लाय धन
 :

 इस  बात  पर  मैँ  श्राप  से  सहमत  हूं  कि  सरकार  ने  कई  अच्छे  कार्य  किये  हैं

 परन्तु  माननीय  सदस्य  प्रौढ़  बात  कंह  रहें  थे  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 भाषण  देते  समय  कोई  भी  सदस्य  एक  की नहीं  बल्कि  सभी
 सदस्यों की

 बातों  का  उत्तर  देता  है
 ।

 यदि  श्री  वेलायुधन  ने  यह  बात  नहीं  कही  तो  श्री  बेंकट्रामन  की  टिप्पणी  उनपर

 लागू  नहीं  होती
 ।

 tat  बेला यु घन
 :
 मैं  स्वीकार  करता  हूं  कि  इसे  सरकार  ने  हरिजनों  की  जितनी  भलाई  की

 उतनी  कोई  सरकार  नहीं  कर  सकती  ।  माननीय  सदस्य  यह  कह  रहे  थे  कि  सरकार  ने  कोई  शभ्रच्छा  कार्य

 नहीं  किया  हैं

 ।

 वद  तो  हिन्दू  पुराण  पंथीपन  को  उचित  सिद्ध  कर  रह  ee

 मूल  wit  में



 ११  PEXE  श्रनदानों की  मांगें  १४६

 श्री  बेंकट्रामन  :  मैं  तो  यह  कह  रहा  था  क्रि  हमारी  सरकार
 अन्य  देशों की की  सरकारों

 में  बहुत  भ्रातृ  है  क्योंकि  हमारी  सरकार  अपनी  जनता  कौर  अपने  संविधान  के  दोषों  का  झ्रनुभव  करती

 है  कौर  उन्हें  दूर  करने  का  प्रयत्न  करती  है  ।
 माननीय  सदस्य  ने  गलतफहमी  के  मेरी  ग्रा लोच ना

 की  हैं  |

 हमारी  राज्य  की  नीति का  एक  कौर  निर्देशक तत्व  मद्य निषेध है  ।  मेरा  विचार  है
 कि

 निषेध की  नीति  को  अपनाने  से  हमारी  wh  व्यवस्था  सुधर  सकती  है  प्रौढ़  जीवन  स्तर  उच्च  हो
 सकता

 है  |  इसीलिये  संविधान  में  इसका  उल्लेख  किया  गया  है  |

 मद्रास राज्य  में  मैने  देखा है  कि  मद्य निषेध  के  कारण  श्रमिक  वर्ग  का  जीवन  स्तर
 ऊचा

 है  ।  मजूरी  बढ़ाने  से  भी  अधिक  लाभ  इसके  द्वारा  हुमा  है  ।  पहले  जितनी  मंजूरी  बढ़ाई  जाती  थी  वह

 सब
 मदिरा  पर  ही  खर्च  होती  थी  परन्तु  जब  उससे  जीवन  स्तर  को  ऊंचा  उठाने  में  प्रयोग  किया  जाता

 है  ।  इससे  लोगों  का  नैतिक  स्तर  ऊंचा  उठाने  में  भी  सहायता  मिलती  हैं  |

 बड़ी  प्रसन्नता  की  बात हूँ  कि  झ्रनुच्छेंद
 ४७

 के  भ्रन्तगंत  एक  समिति  नियुक्त
 की

 गई  है  कौर  उसने

 अपना  प्रतिवेदन  भी प्रस्तुत  कर  दिया  है  ।  में  सरकार  से  निवेदन  करूंगा  कि  वह  aa  राज्यों  में  भी

 मद्य निषेध  लाग  वारे

 हमारे  संविधान का  तीसरा  सिद्धान्त  न्यायपालिका को  कार्यपालिका से  अलग  करना है  |

 सरकार  को  इसकी  भी  ध्यान  देना  चाहिये  |  नागरिकों  की  स्वतन्त्रता  के  लिये  यह  भ्रत्यन्त

 प्रावश्यक  है  ।  इसी  कारण  हम  इसकी  मांग  करते  हैं  ।

 संविधान  बनाये  जाने से  गव  ही  मद्रास  में  यह  कार्यवाही  आरम्भ कर  दी  गई  थी  शआर  वहां

 पह  व्यवस्था  ठीक  प्रकार  चल  रही  हैं  ।  इस  विषय में  कोई  शिकायत नहीं  है  ।

 हमारे  प्रशासन  में  प्रशासनिक  सेवाओं  का  बड़ा  महत्व  है  शौर  इनके  लिये  चुनाव

 कौर  भर्ती  संघ  लोक-सेवा  ५  करता  है  ।  संघ  लोक-सेवा  ने  अपने  पांचवें  प्रतिवेदन  में  केवल
 एक

 ऐसे  मामले  का  उल्लेख  किया  हैं  जिसमें  सरकार  ने  अयोग  की  सिफारिश को  नहीं  माना  है  ।  वह  भी

 इस  प्रकार  sor  कि  विज्ञापन  में  प्रारम्भिक  वेतन  १,०००  रुपये  बतन  बताया  गया  था  परन्तु  वास्तव

 में  वेतन  १,५००  रुपये  दियां  गया  था  ।  आयोग  ने  कहा  कि  यदि  पहले  यह  बताया  जाता  तो  सम्भव  था

 कि  कोई  भ्रमित  योग्य  व्यक्ति  मिल  सकता  था  ।  नियुक्ति की  जाये  ।  इसे  स्वीकार  नहीं  किया

 गया  था

 सरकारी  कर्मचारियों  के  बारे  में  में  एक  सुझाव  देना  चाहता  हूं  ।  केन्द्रीय  सेवाओं  में  देश  के

 कोने  से  लोग  नियुक्त  किये  गये  हैं  पहले  उन्हें  विशेष  रियायत  टिकटों  की  सुविधा  दी  जाती  थी  ।  सरकार

 की  चाहिये  कि  कम  से  कम  तटीय  तथ  श्रेणी के  कर्मचारियों  के  लिये  यह  सुविधा  फिर  से  जारी

 कर  दी  जाये

 श्री  पी०  एन०  राजाभोज  भ्रष् यक्ष  महोदय

 हमारे  गृह-मंत्री  जी  ने  हरिजनों  की  पूछताछ  मिटाने  के  लिये  बिल  पेदा  किया  ae  कानन  बना  कर

 बहुत  कुछ  कार्य  किया  हैं  इससे  हमें  बहुत  संतोष  है  |  मेरे  भाई  वेंकट्रामन  ने  ्  कहा  कि  हमारे

 काका  साहब  जो  कहते  हे  उसे  अमल  में  क्यों  नहीं  लाते  ।  ऐसे  बहुत  से  एम०  पी०  हैं  जो  हमारे बार  में

 पोलिटिकल  )  हैसियत  से  बात  करते  हैं  ।  बहुत  से  लोग  हमारे  दलित  वर्ग  के  सवाल॑  को

 भ्रपने-श्रपते  लाभ  के  लिये  उठाते  हैं
 ।

 मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  सावाल  को  मानवता  की  दृष्टि  से  उठाने

 की  जरूरत  है
 ।

 बहुत  से  लोग  पोलीटिकल  दृष्टि  से  हमारे  बारे  में  यह  कहते  हैं  कि  होना  चाहिये  पौर

 मूल  अंग्रेजी  में
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 वह  होना  चाहिये |  यह  में  मानता  हूं  कि  पैंतीस  सत्याग्रह  के  समय  हमारे  लिये  काका  साहब
 ने  कुछ

 काम
 किया  था

 ।
 लेकिन  जैसा

 कि
 हमारे  भाई  वेंकटरामन  जी

 ने  कहा  हमें  तब  संतोष  होगा
 जब  कि  एम०  पी ०

 लोग  यदि  हम  पर  कहीं  अत्याचार  हो  तो  उस  सम्बन्ध  में
 कोर्ट  (  न्यायालय )

 में

 जाकर  हमारी  मदद  करें  ।  लेकिन  ऐसा  तो  कोई  करता  नहीं  ।  ऐसा  करने  को  हो  तो  आवश्यकता

 है
 ।

 इसलिये  मैँ  कपिल  करता  हूं  कि  जब-जब  हम  दलित  वर्ग  वालों  पर  अत्याचार  मारपीट  जुल्म

 हो  तो  जनता  को  कोर्ट  में  जाकर  हमारी  सहायता  करनी  चाहिये  |  मे  तो  गवर्नमेंट  से  अपील  करना

 चाहता  हू  कि  हमको  अपना  इस  भ्रष्टाचार  से  बचाव  करने  के  लिये  सरकार  की  तरफ  से  लीगल  एण्ड

 सम्बन्धी
 दी

 जाये
 ।

 मैँ  चाहता  हूं  कि  जिस  तरह  से  सरकारी  मुकदमों  में  सरकार
 की

 तरफ
 से  सरकारी  वकौल  काम  करता  इसी  से  अछूतों

 के  मामलों  में  हमारी  मदद  करने  के  लिये
 होम  मिनिस्टर  साहब  हमको  वकील  की  सहायता  दें  जिससे  कि  गरीब  हरिजन  बचाव  कर

 सकें  |

 बारह-तरह  बरस  तक  मेंने  अछूतों  के  प्रति  होने  वालें  भ्रष्टाचारों  के  खिलाफ  ate  उनकी  स्थिति

 सुधारने  के  लिये  क्रांतिकारी  भाषण  दिये  ate  बार-बार  कहा  कि  यह  होना  वह  होना  चाहिये  ।

 लेकिन  मैंने
 अनुभव  कर  लिया  कि  झगड़ा  करने  से  कोई  काम  नहीं  हो  जो  काम  होगा  वह

 प्रेम
 शांति  से

 ae
 सहयोग  से  होगा  ।  wa  मैं  चाहता  हूं  कि  सब  के  सहयोग  से  हमारे  दलित

 जाति

 वालों  का  सावल  जल्दी  से  जल्दी  हल  किया  जाये  ।  यह  मैँ  मानता  हूं  कि  इस  दिशा  में  बहुत  काम  हो

 चुका  हूँ  लेकिन अभी  बहुत  होना  बाकी  है  ।

 कुछ  लोग  कहते हैं  कि  हरिजनों की  बस्तियां  बसायी  लेकिन  मैं  समझता हूं
 कि

 एसा  करन  हमारा  सवाल  हल  नहीं  होगा  ।  अगर  प्राय  महीनों  चमारों  इरादी  की  अलग-प्रलय

 बस्तियां बसा  देंगे  तो  इससे  प्रशन  हल  नहीं  होगा  ।  हम  तो  यह  चाहते  हैं  जहां  बनिये  कौर  ठाकुर

 रहत  हूं  उन्हीं  की  बस्तियों  के  बीच  में  हमको  रहने  की  जगह  मिलनी  चाहिये  ।  यदि  ऐसा  हो  जाय  तो

 हमारा  छूता  का  सवाल  जल्दी हल  हो  जायेगा  |  लेकिन  ऐसा  नहीं  होता  |  हम  हर  वक्‍त

 अलग  नहीं  रहना  चाहते |  हम  तो  चाहते  कि  इससे  यह  छूता  की  गुलामी  जल्दी से  जल्दी  दूर

 हो  |  कुछ  लोग  स्वार्थवश यह  कहते  कि  हमको  जो  रिजर्वेशन  (  रक्षण  )  मिला  gat  हैं  वह

 बन्द  कर  दिया  जाये ।  हम  भी  सदा  के  लिये  रिज़वान  नहीं  चाहते  |  हम  तो  केवल  यह  चाहते  हैं

 कि  जब  तक  दलित  वर्ग  वाले  कोष  हिन्द  समाज  के  बराबर  नहीं  झरा  जाते  तभी  तक  यह  रिजर्वेशन  रखे

 बाद  को  समाप्त  कर  दिये  जायें  |  लेकिन जब  तक  वह  अवस्था  नहीं  प्रा  जाती  हमको  रिज़वान

 कि कीं  जरूरत  हूँ  |  लेकिन कुछ  जिनको कि  इस  रिजर्वेशन  का  लाभ  नहीं  वे  चाहते

 qe  खत्म  हो  जाये  |

 हिन्दूवादी
 का  प्रौढ़  प्रांतों  का  सम्बन्ध  इतना  निकट  का  है

 कि
 हम  उनसे  नहीं  रह रह  सकते  |

 इस  तरह से  हमारा  सवाल  नहीं  हल  सकता  हमको  at  साए  का  सदर  etfs  ger  जा  ia  ही  फि

 बाप  सब  लोग  चाहते  हैं  कि  दलित  लोगों का  सवाल  जल्दी  हल
 लेकिन  इसके  लिये

 ग्राहको  सब

 को  सहयोग देना  होगा  ।  तभी  यह  सवाल  हल  हो  सकता  हैं
 ।

 बहुत  से  लोग  हमारे  दलित  वर्ग  के  भाइयों
 को

 ईसाई  बना  कर  कौर  उनका  धम

 परिवर्तन  करके  उनको  हिन्दुओं  से  अलग  करत हैं
 ।

 लेकिन.धमं  बदलने  से  उनका  श्रमिक  प्रश्न  तो  हल

 नहीं
 हो

 सकता  ।  मैं  यह  स्वीकार  करता  हूँ  कि  जिसको  धर्म  बदलने

 को

 इच्छा
 हो

 वह  अरपना  धर्म  बदल
 सकता  इसका  उसे  पूरा  अधिकार

 लेकिन  किसी  हरिजन को  मुसलमान  बनाने  से  या  ईसाई  बनाने

 से  उसका  श्रमिक  लाभ  तो  कुछ  नहीं  होता
 ।

 हम  हजारों  वर्षों  से  हिन्दू  समाज  में  रहते  चले  ग्रा  रहे हैं

 यह  मैं  मानता  हूं
 कि

 हिन्दू  समाज  में  रहने  में  हमें  कई  प्रकार  का  दुःख  हैं
 ।

 प्रभी  जाति-पांति  का  मसला
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 हल  नहीं  है
 ।

 ग्राम  कांग्रेस  का  जमाना  है
 जो  कि

 ब्रिटिश  के  जमाने  से  बहुत  भिन्न  हैं
 ।

 अंग्रेज़  लाग

 हमसे  लाभ  उठाते  थे  ।  उन्होंने  जिन्ना  साहब  को  अपने  साथ  लेकर  हिन्दुस्तान  में  पाकिस्तान  का  झगड़ा

 खड़ा  करवा  दिया
 |

 इसी  तरह  से  हममें  से
 भी  कुछ

 लोग
 थे  जिनको  उन्होंने  झपने  साथ  कर  लिया

 था

 ait  जिनके  द्वारा  वे  लाभ  उठाते थे  लेकिन  हमारी  सरकार  ने
 इस

 रवैये  को  बदलने
 की

 कई  प्रकार  से

 कोशिश की  है  ।  वह  हमारे  लिये  नौकरियों के  मामले  वजीफों के  मामले  we  जोन  के  मामले  में

 त  कुछ  कर  रही  है  ।  उसने  हमारे  बचाव  के  लिये  कानन  भो  बताया  है  ।  लेकिन  जब  तक  अफसर
 लाग

 it  पबलिक  वरा  कॉरपोरेशन  (  सहयोग  )  नहीं  देंगे  तब  तक  हमारा  सवाल  पूरी  तरह  से  हल  नहीं

 होगा  ।  श्राप  देहातों  में  जाइये  शर  जिलों  में  जाइये  तो  श्रमिकों  हमारी  सच्ची  अवस्था  का  पता  लगेगा  |

 जहां  तक  नौकरियों  का  सवाल  हमको  क्लर्कों  की  कौर  दूसरी  छोटी  नौकरियां  तो  मिल

 जाती  हैं  लेकिन  हमको  गजटेड  पोस्टें  (  घोषित  मिलने  में  बड़ी  दिवकत  पेश  जाती  हैं  ।

 यह  मैँ  मानता  हूं  कि  उन  जगहों  के  लियें  मैरिट  को  ग्रा वश्य कता है  |  लेकिन  इस  विषय
 में

 यह  कहना  चाहता
 हं  कि  जब  तक  अधिकारी  लोग  ज्यादा  सहानुभूति  प्रकट  नहीं  करेगे  तब  तक  हमारा

 नौकरी  का  सवाल  पूरी  तरह  से  हल  नहीं  हो  सकता  |  यह  मैँ  मानता  हूं  कि  नौकरियां  मिलने  से  हमारी

 छूता  नहों  मिट  जायेंगी  |  लेकिन  यह  एक  ऐसो  चीज  है  जिससे  हमें  लाभ  हो  सकता  है  ।  इसस  हमार

 मुसलमान  भाई  प्रौढ़  ईसाई  व  एंग्लो  भाई  लाभ  उठा  रहे  उनको  बड़ी  बड़ी  नौकरियां  मिल  जाती  हैं

 इसलिये  में  होम  मिनिस्टर  साहब  से  प्रार्थना  करूंगा  कि  इस  विषय  में  वे  विद्वेष  रूप  से  हमारी  आर  ध्यान

 xs  2.5
 दें  ।  यह  म  मानता  हूं  कि  जब  से  हमारे  होम  मिनिस्टर

 साहब
 आयें  हूँ  वे  बराबर  बड़े  प्रेम  झ्र ौर  सहानुभूति

 हमारी  समस्याओं को  हल  करने  का  प्रयत्न  करते रहे  हैं  ।  वे  हैदराबाद  में  झ्र  यहां
 दिल्‍ली

 में
 भी

 शहरों  ait  चमारों  को  की  बस्ती  में  स्वयं  गये  कौर  उनकी  दशा  को  देखा ।  प्रभी  तक  ऐसा  कोई

 होम  मिनिस्टर  नहीं  प्राया  जिसने  हमारे  लिये  इतना  कष्ट  उठाया  हो  जितना  कि  वह  इतना  बुढ़ापा  होते

 हुये  भी
 उठा  रहें  हैं

 ।
 मं

 जानता
 हूं

 कि  उनकी  पूरी
 सहानुभूति  हमारे  साथ है

 ।  लकिन  यदि  हिन्दू  समाज

 के  लोग  झर  अधिकारी  लोग  हमारे  लियें  कोशिश  करेंगें  तो  बहुत  भ्रच्छा  होगा  |

 अभी  मैंने  रिपोर्ट  )  मैं  देखा है  कि  पब्लिक  सर्विस  कमीशन  (  लोक  सेवा  झ्रायोग )

 ने  ६०६३  लोगों  को  अफसरों  की  जगहों  के  लिये  बुलाया  |  लेकिन  उनमें  हमारे पांच  भी  नहीं  लिये

 गये  हूँ
 ।

 में  नहीं  समझ  सकता
 कि

 इसका  क्या  कारण  हैं
 ।

 हम  लोगों  में  योग्य
 मौजूद  बी  ०  To

 बी०  एं०  एल०  बी०  बी०  काम०  बैरिस्टर हैं  ।  हमारे  meat  काफी  पढ़ें  लिखे

 लोग
 हैं  ।

 मैं  चाहता  हूं  कि  हमारे  होम  मिनिस्टर  साहब  हमारे  लोगों
 को

 डाइरेक्ट ली  एपांयट
 करें  ।

 इसक  अतिरिक्त  कांस्टीट्यूशन  में  यह  भी  लिखा  gar  |

 व  आदिम  जातियों  के  सदस्यों  के  दावों  पर  विचार किया  जायेंगी  म

 कांस्टीट्यूशनल  में  हमारे  हितों  की  रक्षा  के  लिये  कई  बातें  लिखी  हुई  हैं  लेकिन  जरूरत  इस  बात

 की  हैं  कि  हमारे  अधिकारीगण उन  हिदायतों  को  अमल  में  लायें  प्रौढ़  मे  री  प्रार्थना  है  कि  अगर  ग्रेड  (  श्रेणी

 १  ,  या  २,  सर्विसेज  )  में  जितना  हमारा  कोटा  (  WTA )  होना  चाहिये  वह  पूरा  नहों  होता

 हैं  तो  हमे  उस  कोटे  को  पूरा  करने  के  लिये  रिजर्वेशन  करना  चाहिये  भ्र  ग्रेड  १  पौर  र  सर्विसेज  में

 भी  क्लासिकल  सर्विस  की  तरह  आपको  पेज  (Those)  रखना  चाहिये  ।  में  इस  बात  से  इन्कार

 नहीं  करता  कि  ate  तो  हमारे  पढ़े  लिखें  भाइयों  को  ऊंची  नौकरियां  मिलने  लगी  हैं  कौर  उत्तर  प्रदेश

 कौर  मद्रास  क  सम्बन्ध  में  में  जानता  हूं  कि  वहां  पर  हमारे  भाई  लोग  कलर्स  डी  ४  एस०  पीज ०

 हैं  इससे  पहले  देड्यल्ड  कास्ट  का  सब  इन्सपैक्टर  तक  मिलना  मुश्किल  होता  थ  |  तो  हम  देखते  हैं
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 कि  हमारे  शेडयूल  कास्ट  के  पढ़े  लिखे  लोग  सरकारी  विभागों  में  नौकरियां  पा  रहे

 हैं  लेकिन  जितनी  नौकरियां  हमारे  लोगों  को  मिलनी  चाहियें  वह  omit  नहीं  मिल  रही  हैं  शर  उसके

 लिये  हम  अपनी  सरकार  से  प्रार्थना  कर  रह ेहैं  शर रो  रहे  हैं ग्र ौर  जाहिर  है  कि  रोये  बगैर तो  मां

 भी  अपने  लड़के  को  दूध  नहीं देती  ।  हम  सरकार से  मांग  कर  रहे  हैं  कि  सर्विसेज  में  ऊंची  जगहों पर

 शेडयूल  कास्ट  के  भाइयों  को  और  अ्रधिक  प्रतिनिधित्व  दिया  जाय  ।  पुलिस  पब्लिक  सर्विस

 कमिशन  तथा  भ्र ौर  भी  जितने  सरकारी  विभाग  हैं  उनमें  शेंड्यूल्ड  कास्ट  को  कौर  अधिक  प्रतिनिधित्व

 दिया  जाय  |

 स्कालरशिप  के  बारे  में  मेरा  निवेदन  हैं  कि  यह  तो  ठीक  कि  हमारे  हरिजन

 भाइयों  को  सरकार  की  झोर  से  वजीफे  दिये  जाते  हैं  लेकिन  बजीफे  देने  के  साथ  ही  सरकार को  यह  भी

 घ्यान  रखना  चाहिये
 कि

 ट्रेनिंग  पाने  के  बाद  वे  लोग
 बेकार

 न  रहें  प्रौढ़  उन्हें  नौकरी
 मिल  जाय

 हरिजनों  को  श्रनिवाये  शिक्षा  दिये  जाने  की  इस  समय  बहुत  प्रा वश्य कता है  ।  श्रनिवारयं  दिक्षा
 दलित  वर्ग  के  लोगों को  जल्दी  से  जल्दी  मिलनी  चाहिये  ताकि  हमारे  आदिवासी  wie  हरिजन  भाई

 जल्द  से  जल्द  दिक्षित  हो  सकें  प्रौढ़  दस  को  उन्नत  बना  सकें  ।

 इसके  अलावा  जहां-जहां  बंजर  जमीन  ह  वह  हरिजन  भाइयों  को  मिलनी  चाहिये  कौर  खेती

 करने  के  लिये  आधिक  सहायता  ae  प्रौजार  का  प्रबन्ध  सरकार  की  कौर  से  होना  चाहिये  |  जब  तक

 हरिजनों  की  श्रमिक  भ्र वस् था  नहीं  सुधरती है  तब  तक  हरिजन  लोग  आगे  नहीं  बढ़  सकते  दूसरी
 ~  ~

 जातियों  का  मुकाबला  नहीं  कर  सकते  ।  हम  देखते  हैं  कि  ore  भी  देहातों  में  रिश्तों  को
 जितना  सहयोग

 प्रत्य  जातियों  के  लोगों  से  मिलना  चाहिये  वह  नहीं  मिलता  है  ।

 जेसा  मैं  पहले
 भी

 कई  पर  निवेदन  कर  चुका  हूं  कौर  राज  फिर  उस  मांग  को दुहराता

 हूं  कि  जिस  तरह  सरकार  ने  रेफ्यूजीज  )  के  मसले  को  हल  करने के  लिये  एक  अलग

 वजारत  बनाई  कौर
 उस

 वजारत  ने  रेफ्यूजीज  पर
 लाखों  कौर  करोड़ों  रुपये

 उसी  तरह  गृह-मंत्री  महोदय  से  मेरी  प्रार्थना  हैं  कि  हम  हरिजनों  ate  गिरिजनों  की  कठिनाइयों

 श्र  सदस्यों
 को  हल  करने  के  लिये  एक  wat  डिपार्टमेंट  at  सेक्रेट

 मंत्रालय  खोलें  जिसका  कि  fas
 यही  काम  हो  ।

 मेरा  कहना  है  कि
 जब  सरकार  रेफ्यूजीज  के  लिये

 करोड़ों  रुपये
 खर्चे  कर  सकती है  भ्र  मैँ  उसके  विरुद्ध  नहीं  हूं  तब  हमारे  लोगों के  लिये  जो  कि  पिछलें

 हजारों  वर्षों  से  रिफ्यूजी  हैं  और  निराश्रित  एक  अ्रलग  से  विभाग  या  मंत्रालय  क्यों  नहीं  खोला  जा

 सकता  |  इसलिये  मेरा  सुझाव  है  कि  अनाप  हरिजनों  की  समस्या  को  हल  करने  के  लिये  एक  अलग  मंत्रालय

 खोले ं।

 जहां  तक
 कि

 हरिजनों
 को  रिजरवशन  दिये  जाने  का  सम्बन्ध  है  मेरा  कहना  यह  है

 कि
 पांच  वर्ष

 तो  खत्म  हो  चुके  हें  लेकिन  जो  हमारा  लक्ष्य  था  वह  भ्र भी  प्रा  नहीं  हो  पाया  |  इसलिये  यह  उचित

 होगा
 कि

 नगर  यह  रिजर्वेशन  बढ़ा
 कर

 दस  वर्ष  के  लिये
 कर

 दिया  जाय
 ।

 हमारे  झा धिक
 शिक्षा  भर  दूसरे  प्रश्नों  को  सफलतापूर्वक  हल  करने  के  लिये  मरी

 प्रार्थना हैं  कि  एक  अलग  मंत्रालय  नहीं तो  कम  से  कम  एक  विभाग  तो  अवश्य  ही  खोलना  चाहिये  जो

 इन  सब  सवालों  को  हल  करे ं।

 कुछ  दिन  पहल  जब  मैँ  प्रक्रिया  गया  था  तो  मैंने  देखा
 कि

 वहां  पर  at  तक  नीग्रो  )

 का  सवाल  पूरा  नहीं हो  पाया  उनकी  बस्तियां  अलग-ग्रहण हैं  और  रंगभेद  की  नीति  पर  बर्ती  जाती  है  ।

 इसके  विपरीत  देश  मुझे  यह  देख  कर  बड़ी  प्रसन्नता  होती  है  कि  अस्पृश्यता  निवारण  के  लिये



 २१५४३ ११  FeUQ  अनूठा  नों
 की  मांगें

 यहां
 पर

 कानून  नने  हुये  हरिजनों  को  जमीनें  मिलती  हैं  कौर  उनको  नौकरियों  में
 भी

 स्थान
 दिया

 जा  रहा  है  कौर  व  विधान  मंडलों  में  हमारे  हरिजन लोग  मेम्बसे  बन  रहें  हैं  प्रौढ़  यह

 सरकार  निरन्तर  हमार  हित  चिन्तन में  लगी  हुई  है  ।  महात्मा  गांधी  ने  कहा  भी  था  कि  हरिजन  हमारे

 लोग  हैं  प्रौर  अगर  यह  हमारे  कंघे  के  ऊपर  भी  चढ़ें  र  डा०  शभ्रम्बेडकर  हमें  गाली  भी  दें  तो  हमें

 चुपचाप  सहन  करना  चाहिये  भ्र  हमें  उस  पाप  का  प्रायदिचित  करना  चाहिये  जो  हमनें  उनके  साथ

 पुरानें  जमाने  में  किया  है  ।  ant  यह  बड़े  संतोष  का  विषय  हैँ  कि  पंडित  जवाहरलाल  नेहरू  के  लोकराज

 में  हमारे  उद्धार  के  लिये  सरकार  द्वारा  प्रयत्न  हो  रहा  है  ।

 शेड्यूल्ड  कास्ट  के  लोगों  के  लिये  एक  we  मंत्रालय  या  विभाग  बनाने  के  अतिरिक्त  जो

 दोडयूल्ड कास्ट  और  शेड्यूल  ट्राहव्स के कमिदनर के  कमिश्नर  )  हैं  उनको  कौर  ज्यादा  पावर  देनी  चाहिये
 शर  क्लकटसं  को  भी  ज्यादा  पावर  देनी  चाहिये  ।  इसके  अतिरिक्त  अध्यक्ष  HUTT

 द्वारा  स्टेंट  गवर्नमेंट्स  सरकारों  )  से  भी  ag  प्रार्थना  करना  चाहता  हुं  कि  रिपोर्टों  में  जो

 रियों
 की  जाती  हैं  कौर  प्रान्तीय  सरकारों  से

 जो
 उम्मीद  रखी  जाती  वें  उसको  पूरी  करने की  भरसक

 करें  कौर  जाहिर  है  कि  बिना  उनके  संक्रिय  सहयोग  के  जितने  भी  श्राप  यहां  से  कानून  बना  लें

 या  रिपोर्टों  में  कमीने  सिफारिश  कर  हरिजनों  की  समस्या  झर  उनकी  विविध  कठिनाइयां  हल

 नहीं  होने  वाली  हैं  ।

 मुझे  पूरी  aa  है  कि  जमीन  के  सम्बन्ध  में  शिक्षा  के  सम्बन्ध  में  और  अन्य  जितनी  भी  कठिनाइयां

 ars  विद्यमान हूँ  वे  धीरे-धीरे  दूर  हो  जायेंगी  कौर  उनको  दूर  कराने  के  लिये  हमें  सरकार  से  प्रेम
 अर

 शांति  से  कहना  है  att  atte  करना  हैं  और  श्रापने  भूतकाल  में  देखा  कि  महात्मा  गांधी ने  इस

 seq  निवारण  के  काम  को  प्रेम  ike  शांति  से  काफी  हद  तक  म  बढ़ाया  मुझे  खेद  के  साथ

 इस  तथ्य  को  स्वीकार  करना  पड़ता  है  कि  १४  वर्ष  तक  मैँने  कांग्रेस  श्रौर .सबणं  हिन्दुओं को  बहुत  कुछ

 गालियां  दी  ait  बुरा-भला  कहा  लड़ाई  झगड़ा  शर  मारपीट  तक  की  लेकिन  उससे  मेर  हाथ

 बल्कि नन  249
 में  कोई  विशेष  चीज  नहीं  झाई

 pat  जांगड़े  (  बिलासपुर-रक्षित-श्रनुसूचित  :  उस  अप  भटक  गये  थे  |

 श्री  पी०  एन०  राजभोज  :  ठीक  मैंने  समझ  लिया  है  कि  किसी  को  गाली  देने  से  काम  नहीं

 चलेगा  प्रौर  मैंने  यह  निश्चय  कर  लिया  हूँ  कि  अब  से  हरिजनों  के  उद्धार  के  वास्ते  मैं  सरकार  से

 सत्य  कौर  को  आधार  मान  कर  लड़ गा  और  कोई  उन  पर  जुल्म  होगा  तो  झहिसात्मक

 सत्याग्रह  भी  कर  सकता  हुं  लेकिन  इतना  जरूर  समझ  गया  हूं  कि  गाली-गलौज  ब्यौरा  दूसरी

 वादी  हरकतों  कौर  गैर  जिम्मेदाराना  कामों  से  यह  समस्या  हल  होने  वाली  नहीं  है  कौर  इसलिये  मैंने

 हरिजनों  के  उद्धार  के  लिये
 शांति  कौर  सत्य  अहि साके  मार्ग  को  चुना  हैं  और  वह  माग

 ि “जुद्धरंदात्मनात्मात ट
 नात्मानमवसादयत्‌

 ी

 खाली  गवर्नमेंट  को  गाली  देने  प्रौर  भगवान  से  प्रार्थना  कर  लेने  से  हमारा काम  पूरा  होने  वाला

 अन्त  में  मैँ
 ौर

 अधिक
 न

 बोल  कर  गृह-मंत्री  महोदय  से  प्रार्थना  करूंगा
 कि

 मैने  जो  कुछ  सुझाव

 अपने  भाषण  के  दौरान  रखें  उन  पर  ध्यान देंगे  शरर  हमारी  जो  अनेकों  प्रकार  की  कठिनाइयां  हें  उनको

 हल  करने  का  प्रयत्न  करेंगें  |

 मूल  अंग्रेजी  में



 XUV  को  माग  ११  रखना  ५६

 श्री  दशरथ  देव  त्रिपुरा  के  कई  प्रश्नों  की  कौर  माननीय

 मंत्री का  ध्यान  झ्राकर्षित  करने  के  लिये  मैने  और  मेरे  मित्र  को  सोरेन  दत्त  ने  कई  कटौती  प्रस्ताव  प्रस्तुत

 किये  हैं  कौर  मुझे  झ्राश्या  है  कि  माननीय  मंत्रो उन  बातों  को  ध्यान  दे  रहे  होंगे  ।

 प्रारम्भ  में  मैं  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  देश  में  समाजवादी  समाज  को  स्थापना  करना  हमारा

 घोषित  लक्ष्य  है  ।  यदि  इस  लक्ष्य  की  प्राप्ति  को  जाती  हैं  तो  उससे  निश्चय  ही  देश  को  काफी  लाभ  होगा

 किन्तु  सरकार  जिस  तरीके  से  कार्य  कर  रही  है  श्योर  उसको  जो  योजनायें  हैं  उनसे  ऐसा  प्रतीत  होता  है

 कि  ag  उक्त  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  के  लिये  उत्सक  नहों  है  ।  हमें  जन  झा क्ति  का  पूर्ण  उपयोग  करना

 चाहिये  किन्तु  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  बहुत  पोछे  है  झोर  जनता  के  प्रति  उसका  रवैया  मैत्रायण  नही

 वरन  झ्रादेशात्मक  है  ।

 प्रजातन्त्र  का  एक  वेद  जमात  पर  विस्तार  किये  बगर  जनता  को  रचनात्मक  शक्ति  का  उपयोग

 करना  सम्भव  नहीं  है  ।  इसके  लिये  नौकरशाही  को  दिखती  को  समाप्त  करना  होगा  किन्तु  खेद  की  बात

 है  कि  आयें  दिन  जनता  के  नगरीय  ale  प्रजातांत्रिक  अधिकारों  पर  area  ही  किया  जा  रहा  है  |

 बम्बई  गोलीकांड की  प्रारम्भिक  जांच  करना  भी  रारकार ने  स्वीकार  कर  दिया हैं

 पहा राष्ट्र की  जनतां  का  दृष्टिकोण  गलत  नहीं  हैं  श्र  मेरा  ख्याल  हैं  कि  बम्बई  नगर  के  बारे  में

 उसका  जो  दावा  है  वह  मत  न्यायोचित हैं  ।  यह  अत्यन्त  खद  को  बात है  कि  हमारी  सरकार  उसकी

 जायज  मांग  को  लाठियों  और  गोलियों  से  दबा  रही  है  ।

 mat  में  त्रिपुरा  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कहूंगा  ।  सदन  को  स्मरण  होगा  कि  त्रिपुरा  के  रतचारा  नामक

 स्थान  में  जो  नृशंस  घटनायें  हुई  थीं  उनकी  माननीय  सदस्यों  का  ध्यान  श्रावित  करने  के  लिये

 पिछली  बार  मैंने  एक  स्थगन  प्रस्ताव  रखा  था  ।  श्री  दातार  नें  पुलिस  की  कार्यवाही  का  समन  किया

 था  झर  पलिस  पर  लगाये  गये  आरोपों  को  स्वीकार  नहीं  किया  था  ।  तदबीर  मैंने  स्वयं  वहां  जाकर

 देखा  कौर  पीड़ित  ग्रामीणों  से  मुझे  काफी  कुछ  मसलन  को  मिला  ।  वहां  कोई  तीस  मकान  जला  दिये  गये  थे

 लोगों  को  यातनायें दी  गई  थीं  कौर  उनको  सम्पत्ति  को  पुलिस  अधिकारियों  ने  लट  लिया  था  ।  महिला ग्र ों

 के  साथ  व्यवहार  किया  गया  था  कौर  बलात्कर  को  भी  कुछ  घटनायें  हुई  थीं  ।  उस  क्षेत्र  को  छ

 या  सात  महिलायें  ने  ३५  मील  पैदल  चल  कर  जिलाधीश  से  पुलिस  के  दुष्प्रंबहार  की  शिकायत  की

 किन्तु  वापिस  art  पर  पुलिस  ने  उनके  साथ
 फिर

 वही  व्यवहार  किया
 |
 वहां  एक  खेत  में  घान  पका  खड़ा

 था  |  किन्तु  पुलिस  ने  उसे  काटने  नहीं  दिया
 |
 मेंने  कुछ  मजदूर  एकत्रित  करके  उस  धान  को  कटवा  कर

 वहां  के  लोगों  को  दें  दिया  था
 ।

 किन्तु  पुलिस  बाद  में  उस  धान  को  भी  उठा  लें  गई  त्रिपुरा  ग्रोवर  विशेषकर

 आदिस  जातियों  के  साथ  सरकार  का  व्यवहार  इस  प्रकार हूं  ।

 अब  मैँ  प्रादिम  जातियों  ale  भ्रनुसूचित  जातियों  के  प्रशन  को  लेता  हूं
 ।

 सरकार  ने  कुछ  कार्यवाही

 की  हूँ  ait  कुछ  करने  का  झ्राइवासन  दिया  हूँ
 ।

 मुझे  खेद  है  कि  जो  कुछ  किया  गया है  वह  पर्याप्त  |

 अभी  बहुत  कुछ  किया  जाना  है
 ।

 भ्रनुसूचित
 तौर

 arian  जातियों  के  बारे  में  जो
 प्रतिवेदन  गत  वर्ष

 प्रकाशित  किया  गया  था  उस  पर  चर्चा  करने  का  प्रयत्न
 भी

 गृह-मंत्रालय  द्वारा  नहीं  किया  गया  था ।

 गह-मंत्री  इस  बात  का  स्पष्टीकरण  दें  सकते  हूँ  किन्तु  प्रादिम  श्र  अनुसूचित  जातियों  को  विश्वास  नहीं

 होगा  ।

 तागा  जाति  के  लोग  उपद्रव  कर  रहे  हैं  और  उसे  शांत  करने  के  लिये  सरकार  सैनिक  बल  का

 प्रयोग कर  रही  हैं  ।  सम्भव  है  कि  वह  गलती  पर  हों  किन्तु  सरकार  को  भ्रमण  प्रयोग  के  स्थान  पर  कोई

 अन्य  तरीका  प्र पना ना  चाहिये  था  मेरा  ख्याल  हैं  यदि  उन्हें
 वृहत्तर  स्वशासन  अधिक  और

 मूल  अंग्रेजी  में
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 प्राधिकार  प्रदान  कर  दें  तो  उनका  आन्दोलन  समाप्त  हो  जायेगा  ।  कतिपय  बातों  में  उनका  दृष्टिकोण

 त  हो  सकता हैं  किन्तु  उनकी  कुछ  शिकायतें  न्यायोचित हैं
 कौर  उनके  पदना  के  प्रति  सहानुभूतिपूर्ण

 दृष्टिकोण  अपनाया  जाना  चाहिये  |  उनके  प्रश्नों  को  शांतिपूर्ण  वार्ता  के  द्वारा  हल  करने  से  ही  भारत

 की  प्रतिष्ठा  में  अधिकाधिक  वृद्धि  होगी  |

 न्रिपुरा मे में  पिछले  कई  वर्षों  से  प्रशासन  सम्बन्धी  सुधारों  की  मांग  करते  रहे  हें  ।  हम  चाहते

 हैं  कि  मख्यायक्त  क  पद  को  कौर  परामर्शदाता  शासन  को  समाप्त  कर  दिया  जायें  |  हम  उक्त  राज्य  में

 उत्तरदायी  शासन  भझ्रारम्भ  किये  जाने  की  मांग  करते  हैं  किन्तु  सरकार  नें  हमारी
 मांगों

 को  जान
 बूझकर

 अमान्य  किया  है  |  हम  त्रिपुरा में  ग्राम-पंचायतों  की  मांग  करते  हूं  ौर  सभी  पुराने  कानूनों  में  संशोधन

 चाहते  हैं  किन्तु  इस  बारे  में  कुछ  भी  नहीं  किया  गया  हैं  ।  अब  ग्राम-पंचायत  समितियां  अ्रभिज्ञात  निकाय

 नहीं  है  ।  यदि  ऐसा  हूँ  तो  त्रिपुरा में  यह  व्यवस्था  जारी  किये  जाने  में  कौन  सी  दिक्कत  है  ?
 मैँ  गृह-मंत्री

 दौर
 उनके मंत्रालय से  पूछता  हूं  कि  त्रिपुरा में  प्रशासन  की  नौकरशाही

 व्यवस्था  को
 कायम  रखने

 में

 उन्हें  क्या  ऑ्राकषण हूँ  ?

 प्राचीन  जातियों  का  प्रदान  बहुत  बड़ा  कौर  साथ  ही  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  भी  है  |  इस  सम्बन्ध में  मैं

 यह  कह  दूं  कि  सरकार  द्वारा  इस  प्रश्न  की  कौर  बहुत  कम  ध्यान  दिया  जा  रहा  है  क्योंकि  सरकार  की  रां  खों

 में  नादिम  जनता  अ्रत्यन्त  निरक्षर  कौर  निधन है  कौर  उसकी  आवाज  इतनी

 शक्तिशाली  नहीं  है  कि  उसे  सुना  जा  सके  |  यही  कारण  है  कि  सरकार  का  गया  उपेक्षापूर्ण  है  |

 wa  मे  झूमिया  सम्बन्धी  req  को  लेता  हूं  ।  वहां  कोई  एक  लाख  से  भी  झ्रधघिक  व्यक्ति  चलती-फिरती

 खेती  में  लगे  हुये  हूं  ।  इन  सभी  ख़ादिम  जाति  झूमियों  के  पुनर्वास  के  लिये  कुछ  राशि  मंजूर  तो  की  गई  है

 किन्तु  वह  पर्याप्त नहीं  हैं
 ।

 सरकार  द्वारा  इनके  पुनर्वास  के  लिये  जो  रीति  प्रपनाई  जा  रही  है  वह  भयंकर

 है  ।  सरकार  स्थानीय  लोगों  से  कोई  सहयोग  नहीं  लें  रही  है  र  न  सरकार  के  भ्रमणकारी  ही  जनता

 के  सुझावों  पर  ध्यान देते  ब्य  लोगों  की  शिकायतें  अनसुनी  कर  दी  जाती  हैं  ।  सदन  को  यह  जानकर

 श्राइचयं  होगा
 कि

 जिलाधीशों  ate  परामशंदाताओ्रों  ने  कई  बार  सार्वजनिक  सभाओं में यह कहा है में  यह  कहा  हैं

 कि  जो  व्यक्ति  कांग्रेस  के  सैनिक  नहीं  हूँ  उन्हें  पुनर्वास  के  लिये  कोई  राशि  नहीं  दी  जायेगी  |  साथ की  वह

 यह  भी  कहा  करते  हैं  कि  जो  व्यक्ति  कांग्रेंस  कां  समर्थन  करेंगे  या  कांग्रेस  दल  के  सदस्य  बनेंगे  उन्हें  प  नर्वास

 के  लिये  धन  राशि  दी  जायेगी
 १

 उनका  यह  कथन  केवल  कथन  मात्र  नहीं  हूँ  किन्तु  वह  उसे  व्यवहार  में

 भी  लाते  हैं  ।  जिन  की  विचारधारा  कांग्रेस से  भिन्न  होती  हू  उन्हें  सताया  जाता  हैं  |  उनके  ७ न्नावदन  की

 उपेक्षा  कर  दी  जाती  ।  इस  प्रकार  की  बातें  वहां  हो  रही  हैं  ।  सरकार  अपने  संगठन  का  विस्तार बल

 प्रयोग  से  कर  रही  हैं  मेंरा  निवेदन  हैं  यदि  श्राप  इस  प्रकार  की  कार्यवाही  जो  कि  प्राचीन  जातियों

 के  हितों  शर  प्रजातन्त्र  क  सिद्धान्तों के  विरुद्ध  जारी  रखते  हैं  तो  उससे  त्रिपुरा  की  जनता की  हानि

 होगी ।

 इसी  सिलसिले  में  मैँ  सत्र  न्यायालयों  के  कुछ  निणंयों  का  निर्देश  करता  हुं  ।  मैँ  नीतू  के  न्यायिक

 अलनिसा  के  न्यायालय में  १९५४  में  सुनी  गई  अरपिल  संख्या  ५  का  निर्देश  कर  रहा  हूं  ।  इस  मामले  में  कोई

 दो  सौ  ख़ादिम  जन  गिरफ्तार  किये  गये  थे  जिनमें  से  एक  व्यक्ति  पुलिस  की  हवालात  में  मर  गया  |  विद्धान

 न्यायाधीश  ने  निर्णय  में  कहा  है  कि  बातों  पर  विचार  करने  के  पश्चात  मैं  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंची  हूं

 कि  अ्रभियोक्ता  गवाह  संख्या  १,  रजनीमोहन  विद्यारतन  नें  किसी  भी  प्रकार  उन

 जनों  की  सहायता  जो  कि  श्राम  निर्वाचन  में  दोनों  स्थानों  में  हार  जाने  के  कारण  प्रपीलार्थी  से  प्रख्यात

 असंतुष्ट  कब्जा  करने  का  प्रयत्न  किया  ०. प्राग  उन्होंने  कहा  है  स्पष्ट  हैं  कि

 गवाह  संख्या  १०,  श्री  सचिन्द्र लाल  सिंह  के  साथ  पूर्ण  विचार-विमश॑ करने  के  बाद  ही  अपीलार्थी का

 नाम  लिया  गया  है  कौर  ऐसा  प्रतीत  होता  है
 कि

 श्री  सचिव  लाल  सिंह  चुनाव  में  हार  जाने
 के

 कारण

 अपीलार्थी  से  असन्तुष्ट  हूँ
 ।'
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 उक्त  निर्णय  १६-१२-१९४५४  को  दिया  गया  था  ।  श्री  सचिन्द्र  लाल  सिंह  परामशंदाता

 त्रिपुरा  राज्य  कांग्रेस  समिति  का  अभी  कुछ  दिनों  पहले  तक  झष्यक्ष  भी  था
 ।

 एक  कौर  मामला  राज्य  बनाम  प्रमोद  रंजन  दास  गुप्ता  कौर  अन्य  जिसमें एक  उम्मीदवार

 are  हमारे  गिरफ्तार  किये  गये  कम्यूनिस्ट  areal  के  विरुद्ध  मामला  चलाया  गया  था  |  विद्वान

 न्यायाधीश ने  निर्णय  देते  हुये  कहा  है  कि  इस  मामलें  में  अभियोक्ता गवाहों  की  जांच की  गई

 किन्तु कोई  मामला  भी  सिद्ध  नहीं  हुमा  हैं  ।  इसलिये  इस  मुकदमे  को  खारिज  किया  जाता  है

 र  उन  व्यक्तियों  को  मक्तब  किया  जाता  है  ।

 इस  तरह  से  वहां  विरोध  को  सरकार  उसके  भ्र धि कारियों  द्वारा  दबाया जा  रहा  है

 wa  मैं  किराये  के  प्रश्न  को  लेता  हूं  ।  हमारे  गृह-मंत्रालय  ने  त्रिपुरा  में  संचित  जोक

 लगभग २७  लाख  रुपयें  रद  कर  दिया  था  ।  उस  समय  गृह-मंत्री द्वारा  यह  श्राइवासन  भी  दिया  गया

 था कि  १९५२  के  बाद  से  किराया  feral  में  वसल  किया  जायेगा  |  किन्तु  कृषकों  को  सताया  जा

 रहा  है  प्रौढ़  उनकी  जमीन  ली  जा  रही  है  ।  उनके  लिये  इतना  किराया  एकदम  देना  असम्भव  हैं  इसलिये

 मैँ  माननीय  मंत्री  से  भ्रनुरोध  करता  हं  कि  कम  से  कम  बह  त्रिपुरा में  स्थित  सरकारी  अधिकारियों  को

 उक्त  किराया  किस्तों  में  वसल  करने  प्रौढ़  कृषकों  को  बेदखली  के  नोटिस  न  देने  के  आदेश  जारी  करें  |

 पन्त  में  एक  बात  की  कौर  माननीय  मंत्री  का  ध्यान  झार्षित  करता  हूं  ।  यह  ख़ादिम  जातियां

 उन  जंगलों में  रहती  जहां  वन्य  पशु  की  संख्या  काफी  है  ।  प्रतिवर्ष  कोई  सौ  से  भ्रमित  व्यक्ति  शेर

 तथा  प्राय  पशशत्रों द्वारा द्वारा  मार  डाले  जाते  ह  १९४७  और  2e er  में  सरकार  ने  ख़ादिम  जातियों  के  पास

 जितनी  बन्दूक  थीं  वह  जब्त  कर  ली  गई  थीं  ।  सरकार  से  भरा  अनुरोध  हैं  कि  उन  लोगों  की  सुरक्षा  को

 देखते  हुये  उन्हें  वह  बन्दूकें  लौटा  दी  जायें  |

 पन्त  में  माननीय  मंत्री
 से

 मेरा  अनुरोध  है  कि  मेरे  कौर  श्री  बीरेन  दत्त  के  कटौती  प्रस्तावों
 के

 जरिये  प्रशन  उठाये  गये  हैं  उन  पर  वह  विचार  करेंगे  ।

 बाब  रामनारायण  सिंह  (  हजारी  बाग-पश्चिम  भ्रध्यक्ष  मझे जो  यह

 अवसर  बोलने  का  उसके  लिये  हुं  ।  मुझे  याद  हूँ  कि  एक  बार  प्रापर  कहा  था  कि  शझ्राभार

 नहीं  मानना  चाहिये  क्योंकि  यह  हमारा  अधिकार  है  ।  लेकिन  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  भ्र धि कार  भी  जल्दी

 प्राप्त  नहीं  होता  इस  वास्ते  मैँ  ग्रा भार  मानता  हुं  ।

 भ्रध्यक्ष  प्रापर  थोड़ी  देर  पहले  कहा  था  यह  कसी  बात है  कि  जो  बोलें  बरा  ही

 और  कोई भी  गवर्नमेंट  की  तारीफ  न  करे ?  यह  बात  आपने कही  थी  बात  यह  है  कि  मैं  तो

 परमात्मा  से  प्रार्थना  करता  हूं  कि  वह  मुझे  वह  आंख  दे  जिससे  सरकार  में  भला  ही  देख  सकूं  ।

 परमात्मा से  वह  काम  भी  मांगता  हूं  कि  मेरे  कान  ऐसे  हों  जिनसे  गवर्नमेंट  के  केवल  यश  को  सुनूं
 ।

 लेकिन  क्या  यह  सौभाग्य  मुझे  इस  जीवन  में  प्राप्त  या  यह  कहना  सर्किल  है  ।  मैं  इस  बात  को

 भो  मानता  हूं  कि  बार-बार  कोसने ही  बार-बार सरकार  को  गाली  बकते  रहने  ही  कुछ  कार्य

 नहीं  हो  सकता  हूं  ।
 लेकिन  श्राप

 भी
 मानेंगे  कि  जो  सच  बात  हूँ  उसे

 तो
 कह  ही  देना  चाहिये

 ।  एक  ही

 ara
 को

 कितने  ही  आदमी  कितने  ही  दृष्टिकोणों  से  देखते हैं  ।  मैं  इतना ही  देना  चाहता हूं
 कि

 पकी  तरह  लोगों  की  तरह  मेरा  जीवन  भी  देश  सेवा  में
 ही

 व्यतीत  हुमा  है  प्र  में  समझता

 हूं  कि  are  जो  सरकार  बनी  उसके  बनाने  में  भी  मेरा  भी  हिस्सा है  ।  इस  बात को

 लोगों  को  मानना  चाहिये  ।

 न
 लेकिन  कहना  पड़ता  है  कि  बहुत  विषयों  में  जो  होना  चाहिये  वह  नहीं  हो  रहा  है

 |
 इस  समय  गृह

 विषय  पर  वार्ता  हो  रही  नक  हम  इस  देश  के  में  पढ़ते  हैं  श्र  सब  जगह  सुनते  हैं
 कि  हमारी
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 वैदेशिक  नीति  के  सम्बन्ध  में  बड़ी-बड़ी  बातें  हो  रही  हैं  ।  लेकिन  मैं  गृह-मंत्री  जी  से  कौर उनके  सहायक

 मंत्री
 जी

 से  यह  कहे  देता  हूं  कि  इस  देश  के  अन्दर  जो  होना  चाहिये  वह  नहीं  हो  रहा  हैं  ।  यह  तो  बरच्छा

 है  कि  रूस  हमारा  मित्र  बन  हो  सकता  है  कि  भ्रमरी का  भी  हमारा मित्र  हो  या  सारे  संसार

 के  देश  हमारी  सरकार  के  मित्र  हो  जायें  ।  लेकिन  जब  तक  भारतवर्ष  के  प्रकार  किसी  भी  भारतवासी

 के  हृदय  में  सरकार  के  प्रति  संतोष  उस  समय  तक  सरकार  को  समझना  चाहिये  कि  यह  अवस्था

 उचित  नहीं  है  ।  सरकार  का  कत्तव्य  है  कि  सबसे  पहले  अपने  देश  वासियों  को  प्रसन्न  उनको  संतोष

 और  यही  संतोष  सरकार  का  बल  |  लेकिन  बड़े  दु:ख  प्रौर  लज्जा  के  साथ  कहना  पड़ता  है  कि  सरकार

 को  ये  सुन्दर  बातें  सूझ  नहीं  रही  हैं  ।  मेरी  समझ  में  नहीं  भ्राता  कि  किस  तरह  से  मैं  सरकार  को  वह

 दिला  wa  कि  उनको
 ये

 बातें  सूझने  लग  जायें  ।

 अभी  यहां  नागा  हिल्स  में  जो  उपद्रव  हो  रहा  हैं  उसके  बारे  में  कहा  गया  ।  लेकिन wa  में  जिस

 विषय
 पर  बोलना  चाहता  हूं  वह  दिल्‍ली  के  तख्त  के  पास  का  ही  विषय  है  ।  मैं  राजस्थान की  स्थिति  के

 बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।  वहां  इंस  समय  बड़ा  हल्ला  हो  रहा है  ।  वहां  कू  कई  लाख  निवासी

 जो  कि  भू-स्वामी कहलाते  राज  आन्दोलन  किये  हुये  हैं  ।  उस  सम्बन्ध  में  जो  सरकार  को  करना  चाहिये

 था
 वह  नहीं  हो  रहा  है  ।  जब  यह  विषय  शुरू  में  श्रीमान  पत्त  जी  के  सामने  गया  था  तो  उन्होंने  पंच  बन

 कर  एक  फैसला  दिया  था  ।  यदि  उसके  मुताबिक  कानून  बना  होता तो  राज  इतना  बड़ा  आन्दोलन

 न  खड़ा  होता  1

 [  उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन हुए  ]
 ग्राम  चार-पांच  लाख  weartaat 4 ने  बड़े  संकल्प  के

 साथ  आन्दोलन  दुरू  किया  gar
 शर  उनके  आन्दोलन  का  केवल  यही  है  कि  भी  जीने  वे  इतना  ही  चाहते

 हैं  र  कुछ  नहीं  चाहते  ।  कानून के  जरिये  ऐसा ही  काम  होना  चाहिये  कि  सबका  भला  हो ।

 हो  सकता  हैं  कि  किसी  के  खिलाफ  कोई  बात  afer  किसी  का  घात  तो  नहीं  करना

 हैं  ।  राज  इन  चार-पांच  लाख  भू-स्वामियों  के  पास  कोई  रोजगार  नहीं  रह  गया  है  ।  पहले  ये  लोग  राजा

 महाराजाओं  के  यहां  नौकरी  करते  बड़े-बड़े  जागीरदारों के  यहां  नौकरी  करते  थे  ।  लेकिन उनके

 चले  जाने  से  उनकी  वें  नौकरियां  तो  जाती  रहीं  ।  जो  लोग  फौज  में  काम  करते  थे  वे  फौज  से  हटा  दिये

 गये  ।  इस  तरह  से  उनकी  नौकरियां  बिल्कुल  जाती  रहीं  ।  इसके  भ्र ति रिक्त उनके  पास  जागीरें  थीं  ।  ये

 लोग  स्वयं  खेती  नहीं  करतें  थे  ।  इनकी  सारी  जमीन  टीनेजर्स  )  के  पास  बँटाई  पर  रहती  थी

 शर  इनको  तिहाई  या  चौथाई  पैदावार  मिल  जाती  थी  जिससे  उनकी  परवरिश  होती थी  ।  लेकिन

 जागीरदारी  रि जम्प दन  कानून  पास  हो  जाने  के  बाद  उनको  जमीनों  से  नहीं  कौर  जो

 जमीन  हजारों  लाखों  बरस  से  उनके  परिवारों  में  चली  ar  रही  जिसको  वे  अपना  समझतें

 ait  जिस  जमीन  की  बदौलत  वे  जीते  जिस  जमीन के  लिये  उनके  बाप  दादों  ने  खून  बहाया

 वह  जमीन  राज  उनकी  नहीं  है
 ।

 कानून  का  ऐसा  मकसद  नहीं  होना  चाहिये
 ।

 यह  ठीक  है
 कि

 जो

 लोग  जमीन  जोत  कर  अरपना  जीवन  बिताते  हैं  उनको  भी  अपना  हक  मिलना  लेकिन  लोगों

 को  मार  दिया  जाये  यह  तो  ठीक  नहीं  हैं
 ।

 मेरे  एक  मित्र  ने  इस  बारे  में  मुझ  से  कहा  था
 कि

 उनको  कत्ल

 कर  देना  चाहिये  |  मैने  उनको  उत्तर  दिया
 कि

 wae  तुम  में  ताकत  है  झौर  तुम  धर्म  समझते  हो  तो

 उनको  कत्ल  कर  दो  लेकिन  उनको  भूखों  मत  मारो
 ।  इस  सम्बन्ध  में  मेरा  कहना  यही  है  कि  गृह-मंत्री

 जी  ने  एक  निर्णय  दिया  था  जिसके  मुताबिक  कानून  बनता  तो
 न

 यह  श्रात्दोलन  चलता  कौर  न  इस

 तरह  की  विपत्तियां  उन  लोगों  के  ऊपर  जातीं
 ।

 लेकिन  उस  निर्णय के  मुताबिक  कानून  नहीं  बना  !

 गृह-मंत्री का
 जो  फैसला  था

 उसके  कई
 लोगों

 के  षड्यंत्र  दूसरे  ढंग  का  कानून  बन  गया  जिसके

 कारण भूस्वामियों पर  बड़ी  विपत्ति  arg  हुई  है
 ।

 इसी  कानून  के  कारण  शुरू

 gm  el
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 रामनारायण
 सिंह

 प्रभी  हाल  में  जब  हमारे  गृह-मंत्री  जी  बीकानेर  गये  हुये  थे
 तो

 वहां
 की  सरकार  ने  न  मालूम

 क्या-क्या  उनके  कान  में  भर  दिया  कि  गह-मंत्री  जी  ने  भी  एक  बयान  दे  दिया  कि  q-caTay  ठीक  से  काम

 नहीं कर  रहे  उनको  ठीक  काम  करना  चाहिये
 ।

 में  भी  उस  समय  जयपुर  गया  ea  था
 ।

 पाँच  तारीख

 को  वहां  पर  एक  भारी  सम्मेलन  झा  शौर  मैं  ही  उसका  सभापति  था  मेंने  वहां  की  दशा  को  स्वयं  देख

 है  ।  मं  कहता  हूं  कि  इस  प्रदान  को  सरकार
 को  हल  करना  पड़ेगा

 ।  यह  मानवता का  तकाजा  है  कि

 सरकार  इस  विषय  में  पड़े  न्याय  के  साथ  उस  पर
 विचार  करे

 में  समझता  हूं  कि  इस  विषय

 में  राजस्थान  की  सरकार का  भरोसा  भल  होगी  ।  राजस्थान की  सरकार  केसी  सरकार

 इस  बारे  में  मैं  ज्यादा  नहीं  कहूंगा  ।  मैं  सिर्फ  इतना  ही  कहे  देता  हूं  कि  जिस  हम  लोग  अंग्रेजी

 राज्य के  विरुद्ध  भ्रान्दोलन  कर  रहें  थे  प्र  सारे  देश  में  आन्दोलन  चल  रहा  उस  समय  राजस्थान

 में  कोई  झरान्दोलन नहीं  हुस्ना
 ।

 उस  समय  हम  में  से  लाखों  ग्रामीणों  ने  कष्ट  उठाया ,  तरह-तरह से  देश

 की  सेवायें  कीं
 ।

 ऐसे  लोग  कार  हमारे  राज्यों
 में

 मंत्री  बने  हुये  हैं  सनौर  सरकार  बनाये  हुये  हैं
 ।

 यद्यपि
 ऐसे

 ऐसे  त्यागी  ate  देशभक्त  लोग  भी  ठीक  रास्ते  पर  नहीं  हैं  पर  यह  तो  संतोष  है  कि  वें  तपे-तपाये  लोग

 हैं  पौर  उनसे  कुछ  की  जा  सकती  है
 ।
 दुर्भाग्य  से  राजस्थान  में  आन्दोलन  नहीं  मुन्ना  कौर  ऐसे  लोग

 मैदान  में  नहीं  |  वहां  पर  जो  लोग  शासन  चला  रहे  हैं  न  उन्होंने  देश  का  कोई  काम  किया  हैं

 और  न  उन्होंने  देश  भक्ति  की  परीक्षा  ही  दी  ह  |  संयोग-वदी जब  देश  स्वतन्त्र  और  राजा  लोगों

 का  राज्य  गया  तो  वहां  पर  कुछ  लोग  कांग्रेस  के  नाम  से  निकल  पड़े  प्रौढ़  उन्हीं  लोगों  के  हाथ  में  सरकार

 दे  दी  गयी  |  इसमें  कोई  झाक  नहीं  हूँ  कि  शासन  का  काम  दुनिया  में  सबसे  अधिक  कठिन  काम  है  ।

 इसलिये  जो  देश  में  च  ने  हुये  लोग  जो  सबसे  अधिक  पवित्र  जो  सबसे  अधिक  ईमानदार  यह

 काम  उन  लोगों  के  हाथ  में  जाना  चाहिये  ।  लेकिन  दुर्भाग्य
 की

 बात  है  कि  राजस्थान  में  यह  बात  नहीं  हो

 रही है  ।  दलबन्दी  की
 वजह  से  जिस-तिस  के  हाथ

 में
 सरकार  चली  गई  हू

 शौर
 वे

 लोग
 शासन  कर्‌  रहे

 हैं  जो  कि  शासन  के  योग्य  नहीं  हैँ  ।  तो  में  गट-मित्रों  जी  से  यहां पर  कहे  देता  हूं  कि  जरगर  वे  इस  मामले

 को  तय  करना  चाहते  हूँ  तो  राजस्थान  सरकार  की  कोई  बात  न  मानें  |  वे  लोग  ऐसे  नहीं  हैं  कि  जिनकी

 बात  मानी  जाये  ।  या  तो  गृह-मंत्री  जी  स्वयं  वहां  जायें  या  अपने  आदमियों  को  जांच  पड़ताल  करने  के  लिये

 भेजें  प्रौढ़  वहां  के  लोगों  के  साथ  न्याय  करें  ।  यह  भू-स्वामियों  का  आन्दोलन  कई  मास  से  चल  रहा

 मैं  उनकी  तरफ  से  कहे  देता  हूं  कि  इस  भ्रान्दोलन  का  केवल  लक्ष्य  यही  हैँ  कि  भी  जीने  दो

 इसके  सिवा  इस  शभ्रान्दोलन  का  श्र  कोई  उद्देश्य  नहीं  हँ  ।  कौर  मैं  समझता  हूं  कि  इतना  तो  सरकार  को

 करना  ही  होगा  ।  योग्य  जीविका  के  प्रभाव  में  कुछ  लोग  चोरी  डकैती  में  लग  गये  हैं  ।  यह  अच्छी बात बात

 नहीं  लेकिन  नोज़  नो  साज़
 ।

 झ्रादमी  भूखों  मरने  लगता  है  तो  क्या  नहीं  करता  |

 यहां  पर  भ-स्वामी  झ्रान्दोलन  जिस  संकल्प  के  साथ  प्रौढ़  जिस  के  साथ  चलाया  जा  रहा  है

 उसमें  सरकार  बढ़कर  देखना  होगा  ।  इस  आन्दोलन  के  करने  वालों  के  विरुद्ध  वहां  की  जो  पुलिस

 है  वह  बहुत  जुल्म  कर  रही  है  प्रौढ़  उनके  साथ  बहुत  बुरी  तरह  से  पेश  झरा  रही  है
 |

 इन  श्रान्दोलनकारियों

 में  ज्यादातर  राजपूत  लोग  हैं  जो  कि  सेना  में  काम  कर  चके  हूँ  र  मार शियल रेस

 वे  लोग  aa  तक  oleae  रीति  से  काम  ले  रहे  हे  लेकिन  मं  सरकार  को  चेतावनी  देना  चाहता

 हूं  कि  wae  पुलिस  उन  पर  जुल्म  करना  नहीं  रोकेगी
 तो

 यह  लोग  चाहते  हुये
 भी

 भ्रहिसात्मक

 नहीं  रह  सकेंगे  समझ  सकते  कि  भ्रहिसात्मक  नहीं  रहेंगे  तो  क्या  होगा  आर  यह

 उसके  बाद  ही  कहा  जा  सकेगा  कि  क्या-क्या  हुमा  ।  पौर  इस  सबके  लिये  जवाब  देह  वहां  को  सरकार

 होगी  कौर  यहां  की  यह  सरकार  होगी  जो  यह  सब  जानने  पर  भी  चप-चाप  बैठी  रही  कौर  उसने  उसम

 कोई  हस्तक्षेप  नहीं  किया  ।  भ्रमर  कोई  af  चीज  हो  जाती  है  तो  उसकी  जवाबदेही are  जिम्मेदारी

 वहा ंके  लोगों  पर  नहीं  होगी  जो  कि  दुखी  होकर  शौर  भूख  के
 मारे  व्याकुल  होकर यह  श्रहिसात्मक
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 भ्रान्दोलन  कर  रहे  इस  सम्बन्ध  में  मैं  इतना  ही  कहता  हूं
 कि

 केन्द्रीय  सरकार  इस  मामले  को
 भ्र पने

 हाथ  में  ले  और  wae  जांच  पड़ताल  कराये  कौर  ऐसा  नियम  बनाये  जिस  से  कि  वहा ंके  लोग

 जो  कि  भ्रान्दोलन  कर  रहे  ह  उनके  साथ  न्याय  किया  जाय  उनके  भी  जीने  का  प्रबन्ध रहें  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 श्राप  भाषण  जल्दी  समाप्त  करने  की  कृपा  करें
 |

 बाबू  रामनारायण fag  :  मुझे  कहना  तो  कभी  बहुत  कुछ  था
 लेकिन

 wa  थोड़ा-सा  हरिजनों

 के  सम्बन्ध  में  कह  कर  में  अपनी  बात  समाप्त  कर  दूंगा
 |

 मुझे  हरिजनों  के  साथ  पूरी  पूरी  सहानुभूति  है

 लेकिन  art  जो  मैने  एक  मित्र  श्री  राजाभोज  की  स्पीच  सुनी
 कि

 उनके  Q¥—2Y ay asd F ae वर्ष  लड़ने  के  बाद

 तो  कुछ  नहीं  हुआ  लेकिन  पता  नहीं  तीन-चार  महीनें  से  जबसे  वे  कांग्रेस  सरकार के  साथ  हो  गये

 तब  से  उनको  क्या-क्या  मिल  गया  मुझे
 तो

 पता  नहीं  वे  ही  जानें  कि  उनको  क्या  मिल  गया  |  |  यह

 ठीक  है  कि  ara  सरकार  ने  अस्पृश्यता  निवारण  के  लिये  अधिनियम  बना  दिया  है  लेकिन  उसके

 सम्बन्ध में  जनता  में  आन्दोलन  क्या  हो  रहा  है  ?  मेरी  समझ  में  उस  दिशा  में  सरकार  की  तरफ  से  कोई

 काम  नहीं  हो  रहा  है  कौर  में  समझता  हुं  कि  aT  जरूरत  इस  बात  की  है  कि  सरकार  को  जनता  का

 सहयोग  हासिल  करक  देश  में  एक  ऐसा  वायु  मंडल  पैदा  करना  चाहिये  जिससे  हरिजनों के  दिल  में

 यह  विश्वास  जम  जाय  कि  वे  किसी  से  हीन  नहीं  कौर  सबके  बराबर  हैं  और  जो  अरब  तक  हरिजनों  को
 bat  ~  a

 छोटा  समझते  रहे  हैं  वे  भी  यह  समझने  लग  जायें  कि  हरिजन  उनसे  छोटे  नहीं  हैं  प्रौर वे  हमारे  बराबर

 हैं  हमारे  भाई  इस  तरह  की  भावना  हमें  देश  भर  में  पैदा  करनी  चाहियें  |

 कभी-कभी  प्राइम  मिनिस्टर  (  प्रधान  मंत्री  )  महोदय  या  सरकारी  पक्ष  के  कुछ  कौर  लोग  इस

 तरह की  बात  कह  दिया  करते  हैं  कि  हम  इस  तरह  के  कामों  में  सब  वर्गों  सब  लोगों  का  सहयोग

 चाहते  हैं
 ।

 मैं  कहता  हूं  कि  अगर  आपकी  इस  सहयोग  की  मांग  में  तनिक  भी  सच्चाई  है
 तो  वह  बड़ी  खुशी

 का  विषय  है  लेकिन  सरकार  की  झोर  से  जो  यह  सहयोग  की  मांग  की  जाती  है  वह  थोथी  है  |  सरकार  के
 क  ५०

 साथ  सहयोग  करने  में  कौन  प्रादमी  अपनी  इज्जत  नहीं  समझता  कौर  कौन  TSA  सहयोग  दन  म  अरपना

 लाभ  नहीं  समझेगा लेकिन  सहयोग  कहते  किसको  सहयोग  के  माने  यह  तो  नहीं  हैं  कि  जो  सरकार

 कहती  जाय  वह  दूसरे  लोग  करते  चले  भले  ही  वह  ठीक  हो  या  गलत  हो
 |

 सहयोग  के  माने  तो  यह

 हैं  कि  जिनका  हम  सहयोग  चाहते  हैं  उनको  पूरी  स्वतन्त्रता  प्रौढ़  स्वाधीनता  के  साथ  कौर  एक  बराबरी

 का  भाव  रखते  हुये  सहयोग  देने  का  अवसर  मिले |  सहयोग  के  माने  यह  नहीं  हैं  कि  जैसे  टांगें  में  घोड़ा

 जुता  रहता  है  कौर  टांगा  वाला  उसको  अपनी  सम्पत्ति  समझता  है  कौर  जिधर  चाहे  उसको  मोड़  कर  ले

 जा  सकता  है  तो  वह  बेचारा  घोड़ा  जो  टांगे ंमें  जुता  garg  वह  कोई  सहयोग  थोड़े  ही  करता  बल्कि

 वह  तो  लाचार  है  कौर  उसकी  अ्रपनी  इच्छा  का  कोई  सवाल  नहीं  उठता  इसी  तरह  से  सरकार या

 कोई  मंत्री  इस  तरह  का  घोड़े  का  सा  सलूक  करना  चाहते  हों  यह  समझते  हों
 कि

 हिन्दुस्तान  उनकी

 जायदाद  हो  गई  है  पर  जैसे  उनकी  मर्जी  हो  लोग  उनके  कहने  के  अनुसार  चलें  तो  यह  तो  होने  को  नहीं

 है  UA
 कहता  हूं  कि  सरकार  को  देश  हित  के  कामों  में  सहयोग  देने  के  लिये  हर  एक  देशवासी  भ्रातृ है

 और  हर  कोई  सरकार  के  साथ  सहयोग  करना  चाहता  है  लेकिन  सबका  सच्चे  मानों  में  सहयोग  पाने  के

 लिये  सरकार  में  ईमानदारी  होनी  चाहिये  भ्र  अकल  होनी  चाहिये
 ।

 खाली  सहयोग-सहयोग

 चिल्ला  देने  से  काम  नहीं  बनने  वाला  हूँ  तौर  मैँ  कहता  हूं  कि  aes  नहीं  तो  कल  जनता का

 सहयोग  लेना  होगा  कौर  जनता  का  सहयोग  प्राप्त  किये  बिना  श्राप  उन  बड़े-बड़े  कामों  को  सफल ताप वक

 अंजाम  नहीं  दे  सकेंगे  |  इस  सहयोग  को  प्राप्त  करनें  के  लिये  देश  में  जो  दल बंदियां  विद्यमान

 उनको  खत्म  करना  होगा
 ।  जब  तक  दलबन्दी  हमारे  बीच  में  रहेगी  प्रौर  जब  तक  दलबन्दी  की  सरकार

 रहेगी  तब  तक  न्याय  होना  सम्भव  नहीं  है

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  श्री

 तो  माननीय  सदस्य  को
 सभापति  महोदय  चेयरमैन  के

 साथ  सहयोग

 करना ही  होगा  ।
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 रामनारायण  fag  बहुत  साथ  सहयोग  करके  मैं  जगह  पर  बैठ

 जाता हूं  ।

 मोहन  लाल  सकसेना  लखनऊ व  जिला  बाराबंकी  गह-मंत्रालय  से  सम्बन्धित

 विषयों
 में  से  मैँ  केवल  दो-तीन  का  निर्देश  करूंगा  किन्तु  उससे  पूर्व  मैं  बम्बई  में  हुई  घटनाक्रमों की  जांच

 क
 लियें  की  गई  मांग  जिसे  हरनेक  बार  दुहराया  गया  है  ।  बारे  में  कुछ  कहता  हूं  ।  इस  सदन  में  एक  से

 अधिक  बार  यह  मांग  की  गई  है  प्रौढ़  उसका  विरोध  ही  किया  गया  है  |  हम  किस  बात  की  जांच  चाहते

 हूं  इसक  बारे  में  कुछ  दाऊद  कहूंगा  |  मान  लीजिये  कि  एक  प्रसिद्ध  परिवार  है  उसमें  किसी  गड़बड़ी
 क  फलस्वरूप उसक  कुछ  सदस्य  कोई  ऐसी  बात  कर  dad  हैं  जिससे  परिवार की  बदनामी  होती है  ।

 ऐसी  स्थिति  में  बाप  क्या  करेंगे
 ?

 क्या  सर्वप्रथम  यह  प्रयास  नहीं  करेंगे  कि  परिवार  को  shear

 को  कायम  रखा  जाये  परिवार  के  सदस्यों  के  परस्पर  सम्बन्ध  प्रति  बने  रहें  |  बाद  में  श्राप  जांच  करके

 यह  पता  लगा  सकते  हैं  कि  कौन-सी  बातें  गलत  थीं  और  उन्हें  स  धारने  के  लिये  are  झा वद यक  कार्य

 वाही कर  सकते  किन्तु  मेरा  ख्याल  हैं  कि  इस  wae  में  जांच  का  दुराग्रह  एक  गलत  बात  है  ।  क्योंकि

 यह  घटनायें  हुई  हैं  इसे  हम  सभी  जानते  हैं  कोई  उसे  भ्र स्वीकार  नहीं  कर  सकता  है  ।  प्राय  कहेंगे  कि

 इन  घटनाओं  के  लिये  समूची  जाति  पर  दोष  लगाया  जा  रहा  है  ।  मेरी  समझ  में  नहीं  भ्राता  हैं  कि  दोष

 कौन  लगा  रहा है  ।  प्रधान  गह-मंत्री  शौर  सरकार  की  भ्रांत  से  अन्य  प्रवक्ताओं  ने  इस

 में
 और

 बाहर
 भी

 कई  बार  यह  कहा  हैं  कि  बम्बई  में  जो  वांछनीय  घटनायें  हुई  उनके  लिये  कोई  एक

 जाति  विशेष  जिम्मेवार  नहीं  हैं  ।  उन्होंने  महाराष्ट्रियों  की  स्वार्थत्याग  ale  स्वातन्त्र्य

 संग्राम  में  उनके  योगदान  का  समादर  किया  है  ।  हमने  यह  कभी  नहीं  कहा  कि  समझो  जाति  ने  गलती

 की  तो  फिर  जांच  के  लियें  इतना  जोर  दिया  जा  रहा  है  ?  मान  लीजिये कि  जांच  के  बाद  यह

 पाया  भी  जाता  हैं  कि  कुछ  समाज  विरोधी  तत्वों  ने  किसी  जाति  विशेष  को  बदनाम  करने  के  लिये यह

 कार्य  किये  थे  तो  उसका  क्या  परिणाम  होगा
 ?

 उससे  समूचे  देश  की  प्रतिष्ठा  कम  होगी  क्योंकि  देश  की

 कुल  प्रतिष्ठा उस  देश  के  विभिन्न  जातियों  की  प्रतिष्ठा  से  ही  मिल  कर  बनतो  है  ।  इसीलिये  प्रधान

 मंत्री  नें  सारा  दोष  झपने  सिर  पर  ले  लिया  है  इसके  बाद  भी  जांच  की  मांग  बार-बार  की  जा  रही

 हैं  ।  मेरा  ख्याल  हैं  कि  श्री  दशरथ  देव  ने  भी  राज  उस  मांग  को  समर्थन  किया  हैं  ।  में  ऐसे  सभी  सदस्यों

 से  अ्रनुरोध  करता  हूं  कि  वह  कुछ  समय  तक  रखें ।  यदि  कुछ  कहा  गया  हं  या  कोई  सत्य  है  तो  उसे

 अधिक  समय  तक  प्यार  में  नहीं  रखा  जा  सकता  हूँ  ।  मेरी  राय  में  दोष  हम  सभी-का  हैं  किन्तु  सवैप्रथम

 हमें  देश  की  प्रतिष्ठा  को  देश  के  इन्दर  और  बाहर  भी  बनाये  रखना  हूं  भर  दूसरी  महत्वपूर्ण  बात  यह  हैं

 कि  हमें  दो  जातियों  के  परस्पर  सम्बन्धों  को  बनाये  रखना  है  ।  बाद  में  हम  यह  देख  सकते  हूं  कि  दोष

 किसका  था  शर  ऐसी  घटनाओं  की  पुनरावृत्ति  को  रोकने  के  लिये  क्या  किया  जाना

 we  मैं  राजनीतिक  पीड़ितों  के  प्रश्न  को  लेता  हूं  ।  गृह-मंत्रालय  के  प्रतिवेदन  के  पृष्ठ  १७  पर

 UIT  तिक  पीड़ितों  के  लिये  क्या  किया  जा  रहा  हैं  इसका  वर्णन  दिया  गया  है  ।  जो  व्यक्ति  सेवा  में  थे

 और  जिनहें  राजनीतिक  विचारों  के  लिये  नौकरी  छोड़नी  पड़ी  थी  उन्हें  क्षतिपूर्ति  दी  गई  हैं  ।  इसके  बाद

 कहा  गया  है  कि  राजनीतिक  पीड़ितों  के  को  आधिक  सहायता  देने  के  पक्ष  में  सरकार  हे  किन्तु

 सहायता  गैर-सरकारी  निधियों  से  दी  जानी  चाहियें  ।  इस  नीति  पर  विचार  किया  गया  था

 वह  इंस  बात  पर  भ्रमित  हैं  कि  सहायता  गैर-सरकारी  निधियों  से  दी  जानी  चाहिये  ।  सम्भवतः

 स्मरण  होगा  कि  राज्यों  में  राजनीतिक  पीड़ितों  को  ate  कहीं-कहीं  उनके  शझ्राश्रितों को  सार्वजनिक

 निधियों से  निवृत्ति-बेसन  ar  किसी  अन्य  प्रकार
 से

 सहायता
 दी

 गई  हैं
 प्रौढ़

 मेरा  ख्याल है
 कि  इसमें

 कोई  अनचित  बात  नहीं  है  ।  सार्वजनिक  निधियों  से  कोई  सहायता  नहीं  दी
 जानी  चाहिये  इसे

 स्वीकार

 कर  लेना  एक  ऐसी बात  को  स्वीकार  करना
 है

 जिसका  समर्थन  मैं  नहीं
 कर

 सकता  p | SS

 waist  मद
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 मेरा  इस  कार्य  से  सम्बन्ध  रहा  है  ौर  इस  कारण  मैं  कई  राजनीतिक  पीड़ितों  के  सम्पक
 म

 हूं  ।  मैं  ऐसे  कई  उदाहरण  जानता  हूं  जहां  उचित  चिकित्सा के  अभाव  में
 परिवारों

 के  सभी
 सदस्यों

 की

 ay  हो  गई  ।  यह  घटना  पूर्वी  बंगाल  के  एक  युवक  की  है
 ।

 वह  मेरे  साथ  बनारस  जेल
 में

 राज बन्दी
 था

 मेरा  ख्याल  है  कि  QRY2 W Tad Ae में  उसने  मुझें  सूचित  किया
 था

 कि  उसे  क्षय  हुआ  है
 ।

 मैंने  परिचय  बंगाल  के

 मध्य  मंत्री  को  उसकी  परिस्थिति  से  अवगत  कराया  था  कौर  उन्होंने  उक्त  यवक  के  क्षय  चिकित्सालय

 में  प्रवेश  की  व्यवस्था  कर  दी  थी  ।  मैं  उस  मामले  की  कौर  प्रधान  मंत्री  का  ध्यान  भी  दिला चुका  हूं

 जिसमें एक  नव-युवक  जो  कि  राजनैतिक  पीड़ित  था  कौर  कई  वर्ष  जेलों  में  रह  चुका  परिवार

 के  किसी  सदस्य  को  उचित  चिकित्सा  सहायता  न  मिल  सकी  थी  कौर  जिसकी  मां
 और

 दो

 लड़कियां  मौत  का  शिकार  हो  गई  थीं  ।  अन्त  में  वह  स्वयं  मर  गया  केवल  सात  वर्ष  का  एक  लड़का

 छोड़  ।  मैं  समझता  हूं  कि  राजनैतिक  पीड़ितों और  उनके  परिवारों  के  सदस्यों के  लिये  निःशुल्क

 चिकित्सा  सहायता  की  व्यवस्था  करना  राष्ट्र  का  कर्तव्य  है
 ।

 मेरे  विचार  में  तीन  लाख  रुपये की  राशि

 जिसे  गुह-कार्य  मंत्री  maa  सविवेक  के  अनुसार  व्यय  अलग  रखने  की  बजाय,-यदि  राज्य

 सरकारें  श्र  केन्द्रीय  सरकार  राजनैतिक  पीड़ितों at  उनके  परिवारों  की  नि:शल्क  चिकित्सा  सहायता

 देने  की  व्यवस्था  तो  यह  ala  होगा  ।  राज्य  सरकारों  को  उनके  बच्चों की  शिक्षा  का

 प्रबन्ध  भी  करना  चाहिये ।

 कुछ  राजनैतिक  पीड़ित ऐसे  जिनके  कोई  सम्बन्धी नहीं  है  जो  इस  संसार  में  बिल्कुल

 अकेले  हैं  ।  माननीय  गह-कर्म  मंत्री  लखनऊ  के  एक  ऐसे  व्यक्ति  को  जानते हूं  जिसकी  शरायु  ८७  वर्ष

 की  है  ।  मैं  सझाव  दंगा  कि  ऐसे  व्यक्तियों  के  लिये  सरकार  को  देश  में  स्थान  स्थान  पर  विद्वेष  घर  बनाने

 जैसा  कि  wage  सैनिकों  के  लिये  होते  हैं  ।  ये  लोग  वहां  रह  सकते  हैं  पौर  इनकी  देखभाल

 राज्य  को  करनी  चाहिये  ।  ये  घर  ऋषिकेश  जैसे  पहाड़ी  स्थानों  पर  जहां  इमारतें  कम  किरायों  पर  मिल

 सकती  बनाये  जा  सकतें  हैं  |

 हम  अपनी  सफलताओं  परियोजनाओं  के  सम्बन्ध  में  बहुत  ज  से  बातें  करते  हैं  किन्तु

 नैतिक  पीड़ितों  को  यह  मालूम  नहीं  है  कि  स्वतन्त्रता  के  बाद  देश  में  क्या  काम  हुआ  है  ।  उनके  परास  उन

 स्थानों  TH  यात्रां  करने  के  लिये  पैसा  नहीं  है  ।  मेरा  सुझाव  यह  है  कि  ऐसे  लोगों  जिनके पास  यात्रा

 के  लिये  पैसा  है  ak  जिनकी  वायु  ५०  से  अधिक
 सारे  भारत  की  एक  बार  यात्रा  करने  के  लिये

 एक  नि:दल्क  रेलवे  पास  दिया  जाना  ताकि  वे  स्वयं  देख  सकें  कि  उनके  बलिदानों  क्या

 फल  निकला हैं

 अब  में  वार्धवयावकाश प्राप्त  व्यक्तियों  की  नियुक्ति  और  area  की  वाले  व्यक्तियों

 की  सेवा  की  अवधि  बढ़ाने  के  प्रशन  को  लेता  हुं  ।  इस  सम्बन्ध  में  नियम  यह  हैं  कि  ये  सुविधायें  केवल  वैज्ञानिकों

 या  प्रविधिविज्ञों  के  मामले  में  दी  जानी  चाहियें  ।  गह-कार्यो  मंत्रालय  द्वारा  दी  गई  जानकारी से  मालम

 होता  है  कि  ऐसे  ६००  व्यक्तियों में  जिन्हें  पुनः  नियुक्त  किया  गया  हूँ  या  जिनकी  सेवा  की  अवधि

 बढ़ाई  गई  केवल  २४४  प्रविधि विज्ञ  या  वैज्ञानिक  थे  ।  मेरा  निवेदन है  कि  इस  समय  wats  बेकारी

 इतनी  फली  हुई  वार्धक्यावकाश  प्राप्त  व्यक्तियों  को  नियुक्त  करना  या  वार्धक्य  की  जरायु  वाले

 व्यक्तियों की  सेवा की  भ्रांति  बढ़ाना  बिल्कुल  भ्र वांछनीय हैं  ।  यदि  झाप  चाहें  तो  प्रविधिविज्ञों और

 वैज्ञानिकों
 के  मामलें  में  वाक्य  की  ६०  वर्ष  तक  बढ़ा  सकते  हैं

 ।  मंत्रि-मंडल यह  निर्णय  किया  है

 कि  की  राय  वालें  किसी  व्यक्ति  की  सेवा  की  अवधि  न  बढ़ाई  जाये  और  न  सेवा-निक्सस

 व्यक्तियों को  नियत  किया  जायें  ।  देखा  गया  हैं  कि  इस  नियम  का  उल्लंघन  किया  जाता

 मैं  चाहता  हूं  कि  इसका  सख्ती  से  पालन  किया  जायें  ।
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 ato  कार  श्रय्युण्णि  :
 गृह-कार्य  मंत्रालय  ने  जिस  प्रकार  त्रावणकोर-कोचीन

 की  समस्या  को  हल  किया  उसके  लिये  मैं  उसे  बधाई  देता  हूं  |  ae  जानते  हैं  कि  पिछले  सात  वर्षों  से

 इस
 राज्य  में  कोई  स्थाई  मंत्रि-मंडल  नहीं  बन  सका  है

 ।
 इसके  फलस्वरूप  प्रशासन  का  स्तर  बहुत  गिर

 गया  है
 ।

 किसी  राजनैतिक  दल
 का

 बहुमत
 न

 होने  के  कारण  wa
 मंत्रि-मंडल  की

 हार  हो  गई  है

 शासन  राष्ट्रपति  ने  सम्भाल  लिया  है  ।  गृह-कार्य  मंत्रालय  ने  वहां  एक  सलाहकार  भेज  दिया  है  ।  मुझे

 au  ह  कि  यह  सलाहकार एक  ऐसा  व्यक्ति  है  जिसे  प्रशासन ग्राही  का  बहुत  अनुभव है  ।  लोगों की

 कठिनाइयां  जानने  के  लिये  हाल  में  उसने  समूचे  राज्य  का  दौरा  किया  है  ate  सब  बड़े-बड़े  आदमियों  से

 भेंट  की  है
 ।

 उन्होंने  यह  प्रशासन  दिया  है  कि  प्रयास  प्रगति  तरह  से  चलाया  जायेगा  |  वहां  के  प्रशासन

 के  बारे  मैं  केवलਂ  एक  उदाहरण  देता  हूं  ।  मान  लीजिये  कोई  व्यक्ति  सचिवालय  में  एक  प्रार्थना-पत्र

 देता  जब  तक  कि  वह  स्वयं  फाइल  का  पीछा  न  वह  एक  मेज  से  दूसरी  मेज  तक  नहीं  भेजी

 जाती  है
 ।

 मैंने  दो-तीन  वर्ष  पूर्व  प्रधान  मंत्री  कौर  गृह-कार्य  मंत्री  का  ध्यान  इस  स्थिति  की  are  आकर्षित

 किया  किन्तु  प्रभी  तक  स्थिति  में  कोई  सुधार  नहीं  हुसना  है
 ।

 यदि  इस  अवस्था  में  गृह-कार्य  मंत्रालय

 हस्तक्षेप न  तो  राज्य  का  सत्यानाद हो  जाता  ।  मैं  गृह-कार्य मंत्रालय  के  हस्तक्षेप  को
 उचित

 समझता  क्योंकि  वहां  कोई  भी  दल  स्थायी  मंत्रि-मंडल  नहीं  बना  सकता  था  |  हमें  आशा  हैं  कि

 कार  सब  दलों  के  साथ  न्याय  करेगा
 ।

 कुछ  दिनों  में  केरल  राज्य  बन  ७  ।  यह  भारत  का  सबसे  छोटा  राज्य  होगा  किन्तु  इस

 की  जनसंख्या बहुत  अधिक  होगी  ।  वहां  की  सबसे  बड़ी  समस्या  शिक्षितों
 भ्र शिक्षितों

 की
 बेकारी

 है
 |

 बेकारी  दूर  करने  का  एक  मात्र  उपाय  यह  है  कि  वहां  प्रविधिक  ate  प्रौद्योगिकीय  शिक्षा के  लिये

 स्कूल  श्र  संस्थायें खोली  जायें  ।  बेकार  दिक्षित  व्यक्ति इन  संस्थाओं  से  प्राविधिक

 शिक्षा  प्राप्त  कर  के  भारत  के  किसी  भाग  में  जा  सकते  हैं  ्र  अपनी  जीविका  कमा  सकते  हैं  ।  प्रगति

 पग  यह  होगा  कि  सरकार  वहां  कुछ  कारखाने खोले  ।  ये  कारखाने  केन्द्रीय  सरकार  या  राज्य

 खोल  सकती  हैं  ।  किन्तु इस  विषय  में  केन्द्रीय  सरकार  राज्य  सरकार  को  काफी  सहायता  दे  सकती है

 यदि  इस  राज्य  के  लोगों  को  रोजगार  प्राप्त  करने  के  उपयुक्त  अवसर  दिये  तो  इस  राज्य  की  सारी

 समस्या दूर  हो  जायेगी  ।
 सलाहकार  की  नियुक्ति  से  समस्या  के  सुलझ  जाने  की  तराशा  हो  गई  है

 ।  इसलिये

 कोई  निश्चित  कार्यक्रम  अपनाया  जाना  चाहिये
 ।

 प्रविधिक  स्कूल  खोल  कर  वहां  के  युवकों  को  प्राविधिक

 शिक्षा  प्राप्त  करने  का  दिया  जाये  उनको  रोजगार  मिल  जानें  पर  इस  राज्य  की  समस्या

 हल  हो  जायेगी ।

 मेरी  अगली  बात  sahara  के  बारे में  है  ।  वहां  के  लोग  किसी  भी  स्थान  पर  जाकर  रहने  के

 लिये  तैयार  परन्तु  इस  शर्तें  पर  कि  उन्हें  वहां  उचित  रूप  से  बसने  के  अवसर  दिये  जायें  ।  वे  लोग

 दार  हैं  प्रौढ़  काम  करने  के  लिये  तैयार  हैं  उनमें  भ्रष्टाचार  भी  नहीं  है  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  इस  विषय

 में  केन्द्रीय सरकार  को  पहल  करनी  चाहिये  ae  लोगों  को  ऐसे  भ्र वसर देने  चाहिये  ताकि  वे  बाहर

 जाकर  कृषकों  या  प्राविधिक  कर्मचारियों  के  रूप  में  काम  करके  अपनी  जीविका  कमा
 पा  ।

 fat नबी  कार  मेहता  मैं  सबसे  पहले  भ्रष्टाचार के  भ्रत्यन्त  महत्वपूर्ण  मामलें

 ओर  निर्देश  करना  चाहता  हूं  ।  इस  समस्या  से  हम  सभी  परिचित  हैं  ।  समाचार  विधान

 समितियों  ग्राही  में  प्रति  दिन  इसकी  चर्चा  होती  है  लगभग  सभी  राज्यों  में  भ्रष्टाचार विरोधी  विभाग

 है  शर  गृह-कार्य  मंत्रालय  में  एक  प्रशासनिक सजगता  विभाग  स्थापित  किया  गया  जिसका  कायें

 Sefer  मंत्रालयों  और  प्रशासनिक  विभागों  में  भ्रष्टाचार  का  पता  लगाना  उसे  रोकना  है  ।  यह

 संसद्‌  भ्रष्टाचार  विरोधी  विनियम  में  पांच  बार  संशोधन  कर  है
 ।

 इन  सब  बातों  से  प्रकट  होता

 tam  अंग्रेजी  में
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 हैं
 कि

 हम  इस  बुराई  को  दूर  करने  के  लिये  बहुत  उत्सुक  हैं
 ।  किन्तु  देखना  यह  हैं  कि  हमें

 किस
 हद  तक

 सफलता  मिली
 है  ।

 मैं  समझता  हूं  कि  इन  सब  बातों  के  होते  हुये
 भ्रष्टाचार wa  भी  प्रचलित  है

 हमारा  सब  से  बड़ा  है  ।

 कुछ  लोगों  की  राय  हैं  कि  जब  तक  समूचे  समाज  का  नैतिक  स्तर  ऊंचा
 न

 हो  कौर  सामाजिक

 जीवन  में  पवित्रता न  सेवाओं से  भष्टाचार  दूर  नहीं  किया  जा  सकता
 ।

 यह  बात  कुछ  हद  तक

 भ्र वश्य  सही  है  कि  सेवाओं  के  नैतिक  स्तरों  हमारे  सामान्य  सामाजिक  स्तरों  में  सीधा  सम्बन्ध

 परन्तु क्या  हेम  उस  समय तक  जब  तक  कि  समाज  के  नैतिक  स्तर  ऊंचे  न  हो  जायें  चुपचाप  बैठ
 कर

 ~  ह

 भ्रष्टाचार  के  दूर  होने  की  प्रतीक्षा  करते  रहेंगे  Laz  विचार  में  समाज  कौर  सेवायें  एक  दूसरे  से  प्रभावित

 होती हूँ  ae  सेवाओं क ेके  भ्रष्टाचार का  प्रभाव  समाज  के  नैतिक  स्तरों  पर  भी  पड़ता
 प्रौढ़

 यह

 प्रभाव और  भी  बढ़ेगा  जबकि  सरकार  प्यार  कार्य  का  क्षेत्र  बढ़ा  रही  हैं  और  झपना  व्यय  भी  बहुत

 बढ़ा  रही  हे  ।

 पूछा  जायेगा  कि  आखिर  इस  का  इलाज  क्या  है
 ?

 मेरा  निवेदन  है  कि  हमें  अपने  सम्पूर्ण  दृष्टिकोण

 को  बदलना  होगा  |  हमें  इस  बात  पर  करना  चाहियें  कि  पदाधिकारी  are  अन्य  सरकारी

 चारी  ऐसे  हों  कि  उन  पर  किसी  प्रकार  का  शक  न  किया  जा  सके  कौर  जहां  भी  कोई  युक्तियुक्त  शक

 पदा  तो  सन्देह  का  लाभ  संदिग्ध  पदाधिकारी  को  नहीं  बल्कि  समाज  को  मिलना  चाहिये

 मेरा  सुझाव  हैं  कि  हमें  उन  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  कड़ी  विभागीय  कार्यवाही  करनी

 जिनके बारे  में  मालूम  हो  या  दक  हो  कि  वें  बेईमान  या  भ्रष्ट  हैं  ।  उन  कर्मचारियों  को  जो  भ्रष्टाचार

 के  कारण  बदनाम  तुरन्त  पदच्युत  कर  देना  या  कम  से  कम  उनकी  सेवायें  समाप्त  कर  देनी

 चाहिये
 ।

 यदि  प्रत्येक  राज्य  से  ard  दर्जन  पदाधिकारी  चुन  लिये  जायें  झर  उन्हें  संक्षिप्त  कार्यवाही
 द्वारा दंड  दिया  तो  श्राप  कि  इसका  कितना  प्रभाव  पड़ता  है

 ।  आजकल
 देश  में  यह

 स्थिति  है  कि  वें  व्यक्ति  भी  जो  भ्र पनी  ईमानदारी के  लिये  प्रसिद्ध  .  यह  समझते हैं
 *

 कि  उनकी

 ईमानदारी  का
 कोई  लाभ  नहीं  है

 |
 मेरा

 सुझाव  यह  हैं  कि  ईमानदार  पदाधिकारियों  के  प्रति  न्याय

 करने के  हमें  भ्रष्ट  पदाधिकारी के  विरुद्ध  afte कड़ी  कार्यवाही  करनी
 चाहिये  ।

 ताकि  सेवाओं

 के  स्थायित्व  के  बहाने  राष्ट्र  के  हितों  को  हानि न  पहुंचे  ।

 मेरा  सुझाव  एक  यह  भी  है  कि  हमारे  प्रधान  मंत्री  या  गह-कार्य  मंत्री  एक  सम्मेलन  बलायें  जिसमें

 विभागों  के  सचिव  कौर  सब  सेवाओं के  प्रतिनिधि  हों  झर  उन्हें  ईमानदार

 रहन  का  उपदेश  दे  ।  मुझे  हैं  कि  प्रशासन  पर  इसका  बहुत  अच्छा  प्रभाव  पड़गा |

 में  एक  शब्द  कर्त्ता  लोगों  के  बारें  में  कहना  चाहूंगा  ।  इनमें  तथाकथित  सार्वजनिक  कार्यकर्त्ता

 ह»  मंत्री  सम्मिलित  हैं
 प्रौढ़

 इनके  व्यवहार  से  सेवाओं  पर  बरच्छा  या  बुरा  प्रभाव पड़  सकता  हैँ  ।  चूंकि

 केन्द्र  पर  राज्यों  में  कांग्रेस  ही  सत्तारूढ़
 इसलिये  में  कांग्रेस  हाई  कमांड  से  aire

 करूंगा  कि  वह

 कर्त्ता  लोगों  से  ईमानदार  बनने  के  लिये  ्य  करे  ।

 में  राजस्थान  में  चल  रहें  भू-स्वामी  भ्रान्दोलन  का  उल्लेख  करूंगा
 |

 बाबू

 नारायण  सिंह  ने  भू-स्वामियों  का  seer  उठाया  था
 ।

 माननीय  सदस्यों  ने  समाचार  पत्रों  में  पढ़ा  होगा

 कि  जयपुर  में  क्षत्रिय  महासभा  के  अधिवेदन  से  भ्रान्दोलन  एकाएक  af  जोरदार  हो  गया  जबकि

 केवल  एक  दिन  में  ३,०००  भू-स्वामियों को  गिरफ्तार  किया  गया  ।  art  का  समाचार है  कि  राज्य

 विधान-सभा  के  सम्मुख  एक  भद्दा  प्रदर्शन  किया  गया  ale  अ्रध्यक्ष  महोदय  ने  सभा  की  मानहानि के

 झपराध  में  कई  y<arhaat in  को  जेल  भेज
 दिया  |

 किन्तु  इस  सभा  में  और  बाहर  ऐसे  बहुत  थोड़े  सदस्य

 हैं  जो  इस  भ्रान्दोलन  की  पावं  उसके  उद्देश्य  श्र  उपद्रव  की  सम्भावनाश्रों
 को  ठीक-ठीक

 समझते हैं  ।  भू-स्वामियों  का  भ्रान्दोलन  उस
 वर्ग

 से  सम्बन्धित है  जिसके  पास  छोटी-छोटी
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 [  श्री
 ऊ ०

 ato  मेहता  |]

 जमीनें  हैं  ।  उस  वर्ग  में  अधिकतर  राजपत  होने  के  कारण  यह  आन्दोलन  एक  राजपत  आन्दोलन

 है  ।  वर्तमान  काश्तकारी  विधियों  से  काइतकार  एकाएक  जमीन  का  मालिक  बन  गया  शौर  छोटा

 जागीरदार  या  भ-स्वामी  बेदखल  कर  दिया  गया  |  इस  प्रकार  उसे  न  कंवल  प्रपनी  जमीन  बल्कि

 जमीन  में  लगाये  गये  रुपयों  से  भी  हाथ  धोना  पड़ा  है  ।  भ-स्वामियों की  सच्ची  शिकायत यह  है  ।  यह

 दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  प्रश्न  इसके  साथ  जोड़  दिये  गये  हें  प्रौढ़  ऐसा  होना  भ्र निवार्य  है  क्योंकि

 लोग  स्थिति  से  फायदा  उठाने  के  लिये  श्रामण्य  रहते  हैं  ।  मेरा  इतना  ही  निवेदन है  कि  उनके

 प्रति  सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार  किया  जाना  चाहिये  ।  जागीरदारी  उन्मूलन  अधिनियम में  खुद-किस्त aN

 जमीन  के  लिये  उपबन्ध  है  किन्तु  हमें  बताया  गया  है  कि  उन  गांवों  में  जहां ये  लोग  रहते  कोई

 खद-काशत  जमीन  नहीं  है  ।  उनके  पास  एक  परम्परा  से  जो  जमीनें  थीं  वे  एकाएक  उनके  हाथ  से  निकल

 गयीं  ate  इसलिये  भ्र धि कारियों  तथा  विशेषकर  गह-मंत्रालय से  मेरी  अरपिल  है  कि  वे  इस  प्रश्न  पर

 समझदारी से  विचार  करें  ।  इस  भ्रान्दोलन  को  दीवाने  का  परिणाम  यह  होगा  कि  शांति  तथा  व्यवस्था  पर

 बहुत  घातक  प्रभाव पड़ेगा  ।  एक  कौर तो  हम  भू-दान  आन्दोलन  चला  रहे  हें  और  बे-जमीन  लोगों

 को  जमीन  दिला  रहें  हैं  जबकि  दूसरी  are  हम  जमीन  वाले  लोगों  सेਂ  जमीनें  छीन  रहे  इस  तरह

 की  बात  नहीं  होनी  चाहिये  ।  भ-दान  भ्रान्दोलन  चलानें  वाले  लोगों  से  मेरी  कपिल हैं  कि  वें  उन  गांवों में

 जाकर  वहां  प्रयोग  करें  वहां  श्याम  उन्हें  प्रतीक  जमीनें  मिल  सकेंगी  ।  इस  तरह  से  आपको  बे-जमीन

 भ-स्वामियों  की  मांगें  परी  करनी  चाहिये  ।  यदि  वह  सम्भव  न  हो  पौर  उन्हें  अन्यत्र  जमीनें  देनी  त

 वे  मुफ्त  या  मामूली  लगान.पर  दी  जानी  चाहियें  |  इन  लोगों  से  एक  मुरब्बा  जमीन  के  लिये  ooo,  B,oo0,
 ५  ५...

 या  १०,  ०००  रुपये  देने  के  लिये  कहा  जा  रहा  है  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  इतना धन  देना  इनकी  —

 के
 बाहर  है  यदि  उन्हें  अन्यत्र  कहीं  पुनर्वासित  करना  तो  ऐसी  कीमत  पर  उन्हें

 जमीन दी

 जानी  चाहिये  जो  वे  दे  सकें  ।

 श्री  गिडवानी  )  :  में  भारत  में  पाकिस्तानी  राष्ट्र जनों  के  स्थायी  निवास  के  नम्बर

 में  पीठ  २४,  पैरा  ३८  का  निर्देश करना  चाहता  हूं  जिसमें  कहा  गया  है  कि  भारत-पाकिस्तान  पारपत्र

 सम्मेलन  ce  में  यह  तय  किया  गया  थी  कि  विभाजित  परिवारों  के  एकीकरण के  लियें  संविधायी

 दी  जायें  प्रौढ़  प्रालोच्च  वर्ष  में  ऐसी  सुविधायें  पाकिस्तानी  राष्ट्रों को  मल रूप  से  दी  गयी  आगे

 परा  ३६  में  कहा  गया  हैं  कि  पारपत्र  नियमों  के  अधीन  अपराधों  के  लिये  दंडित  पाकिस्तानी  राष्ट्र जनों

 का  प्रत्यावहन  जारी  रखा  गया  हैं  ।  में  इस  विषय  में  भ्रमित  कुछ  नहीं  कहना  किन्तु  खास  कर

 वर्तमान  स्थिति  देखते  हुये  सरकार  को  सावधान  रहने  के  लिये  सचेत  करना
 चाहता

 हूं  ।  भारत  जानें

 वालें  पाकिस्तानी  राष्ट्र जनों  के  बारे  में  आ्रापको  बहुत  सावधान  रहना  पड़ेगा
 ।

 इतने  वर्षों  के  बाद  wie

 इन  दिनों  में  उनका  भारत  कराना  उपद्रव  का  कारण  बन  सकता  है  कौर  देश  के  बड़े  हितों  के  लिये  हानि

 कारक  भी  हो  सकता  है  ।  इन  लोगों  को  भारत  में  बसने  के  लिये  स्थायी  पारपत्र  देने  के  विषय  पर  हमें

 देश  की  सुरक्षा  भर  संरक्षण  के  दष्टिकोण  से  विचार  करना  होगा  .  ।  प्रतिवेदन के  पीठ  २३०  कहा

 गया  है  कि  कच्छ  में  ग्राम-प्रतिरक्षा-दल बनाने  की  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।  में  माननीय  गह-मंत्री  का

 ध्यान इस  कौर  करता  हूं  कि  पाकिस्तान  ने  छादबेंट  क्षेत्र पर  अपना  दावा  कायम  कियां  है  ।

 इस  वर्तमान  परिस्थिति  को  देखते  हुये  हमें  केवल  ग्राम  प्रतिरक्षा  दल  बनाकर ही  सन्तुष्ट  न  हो  जाना

 चाहिये
 ।

 मेरी  राय  में  वहां  कुछ  सेना  बराबर  रखी  जाये  क्योंकि  जन॑ता  को  हमें  यह  दिलाना

 है  कि  सीमा  प्रदेशों  की  रक्षा  के  लिये  सरकार  प्रत्येक  सम्भव  कार्यवाही  कर  रही  है  ।

 में
 ी

 लाल
 ata

 से  इस  विषय  में  सहमत  हूं  कि  राजनीतिक  पीड़ितों की  सहायता

 के
 लिये  सरकार

 कों
 कुछ  करना  चाहिये

 |
 कुछ  राज्य  सरकारों  ने  इस  विषय  में  कुछ  किया

 भी  है  |
 कुछ

 मूल  अंग्रेजी  में
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 लोग  यह  कह  सकते  हैं  कि  अपने  ही  लोगों  की  सहायता  के  लिये  कांग्रेस  दल  की  यह  चाल  हैं
 ।  में  सभी

 से  यह  कहूंगा  कि  इस  विषय  में  किसी  एक  दल
 का

 प्रदान  नहीं  है
 ।  Row  से  या  उसके पहले

 जिन  लोगों  ने  राष्ट्रीय संग्राम  में  भाग  लिया  कौर  उन्हें  हानि  उठानी  उन्हें  चाहे  वे  किसी
 भी  दल

 के  इस  सहायता  के  अधीन  लाया  जाना  चाहिये  ।  इस  प्रयोजन  के  लिये  रखी
 गयी  ३  लाख  रुपये  की

 राशि  पर्याप्त  नहीं  है  ।  जिन  लोगों  को  कभी  पुनर्वासित  नहीं  किया  गया  है  या  जो
 wa  भी  पीड़ित  हैं

 उन  सभी  का  सर्वेक्षण किया  जाना  चाहिये  ।

 कुछ  राज्यों  ने  विस्थापित  राजनैतिक  पीड़ितों  को  कुछ  सहायता  दी  है  किन्तु
 सिन्ध

 प्रौढ़
 उत्तर

 पश्चिम सीमा  प्रान्त  के  विस्थापित  राजनीतिक  पीड़ितों  को  कोई  सहायता  नहीं  मिल  पायी  है  क्योंकि

 कोई  राज्य  उन्हें  नहीं  मानता  |  सरकार  इनपर  भी  सहानुभूति  से  विचार  करें  ।  में  नहीं  जानता

 कि  सहायता  देंने  में  सरकार  कौन-सी  प्रक्रिया  अपनाती  है  कौर  में  मंत्री  से  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  वर्ष

 के  प्राय-व्ययन  में  रखी  गयी  धनराशि  राजनीतिक  पीड़ितों  की  सहायता  के  लिये  किस
 प्रकार  खच

 की  जाने वाली  हैं  ।

 पूर्ववक्‍ता ने सरकार में ने  सरकार  में  भ्रष्टाचार कौर  कार्यकुशलता  के
 अभाव

 का  निर्देश  किया  था
 ।  ब्रिटिश

 ated के  विरुद्ध  हमारी  aa  से  बड़ी  शिकायत  यह  थी  कि  वह  जनता  की  सरकार  नहीं
 थी  ।

 बि

 अवलोकन का  समय  गया  है  |  महात्मा  गांधी  की  हत्या के  पूर्व  अखिल  भारतीय  कांग्रेस  समिति  ने  एक

 संकल्प  पारित  किया  था  जिस  का  यह  ata  था  कि  जनता  की  सेवा  के  कुछ  तरीके  ढूंढने  के  उद्देश्य
 से

 अब  श्रात्सावलोकन  का  समय  गया  है
 |

 हम  | न् वश्तहू च्  कि  सरकारी  कर्मचारी  वास्तव  में  जनता  के

 सेवक  हो ं।

 प्रतिवेदन  के  पृष्ठ  १११  में  कहा  गया  है  कि  प्रथम  पंच  वर्षीय  योजना  योजना  आयोग  नें

 सरकारी  aaa  में  ईमानदारी  कौर  निष्पक्षता  लाने  के  लिये  प्रशासनिक सुधारों  के  रूप  में  कुछ

 fat की  हैं  ।  ये  सिफारिशें  सरकार  ने  स्वीकार  कर  ली  हैं  oe  उस  aaa  रादेश  भी
 जारी  किये

 गये  हैं  ।  प्रशासनिक  सजगता  विभाग  भी  हैं  ।
 ये  झादेश  ठीक  हैं  किन्तु  हम  किस  प्रकार  उनहें

 कवित  करते  यह  मुख्य  बात  हैं
 ।

 श्री  मोहनलाल  सक्सेना  ने  श्रतिवयस्क  पदाधिकारियों की  नियुक्ति  को  निर्देश  किया  है  ।  में  कृषि

 मंत्रालय के  एक  बड़े  पदाधिकारी  को  जानता  हूं  जिन्हें  श्री  मोहनलाल  सक्सेना  ने  एक  विशेष  रियायत

 दी  थी
 ait  इस  बात  के  बावजूद  कि  शरणार्थी  के  तौर

 पर
 उन्हें  दिल्‍ली  राज्य  में

 खेती
 की  जमीन  प्राप्त

 करने  का  कोई  अधिकार  न  उन्हें  दिल्ली  में  जमीनें  दी  गयीं  |  उस  पदाधिकारी  नें  भोपाल  में  भी

 जमीनें  प्राप्त  कीं
 ।

 मेंने  संसद्‌  में  इस  सम्बन्ध  में  एक  wet  भी  पूछा  था  भ्र  मुझे  बचन  दिया  गया  था

 कि  जांच  की  जायगी  ।  किन्तु  wa  तक  कुछ  भी  नहीं  किया  गया  हैं  ।  यदि  हम  इसी  प्रकार  नियमों  का

 पालन  तो  इस  तरह  स्थिति  ठीक  नहीं  हो  सकेगी  अतः  हमें  यह  देखना  होगा  कि  हम  जो  कुछ  सिखाते

 उसे  हम  स्वयं  कार्यान्वित  करें  ।  श्नादेशों  का  उचित  रूप॑  से  पालन  किया  इस  भ्रोर  ध्यान  देने

 के  लिये  हमें  प्रत्येक सम्भव
 तरीके

 का  उपयोग करना  चाहिये  ।  हम  चाहें  जो  रादेश  जारी

 हमें  ईमानदार  शर  उत्साहपूर्ण  रहना  चाहियें  |  मंत्रालयों  के  उच्च  पदाधिकारी  बाहरी  के

 कारण  यदि  नियमों का  उल्लंघन  करें  तो  उन  नियमों  से  हमें  कोई  लाभ  न  होगा  ।  मैं  जानता  हूं  कि

 श्री  दातार  ने  शरणार्थियों  को  चार-पांच  रियायतें  दी  हें  ate  सिंध  तथा  उत्तर  पश्चिम  सीमा  प्रान्त के

 विस्थापितਂ  व्यक्तियों
 के  सेवा-निवृत्ति  वेतन

 का
 ver  भी

 निबटा  दिया  है  ।  किन्तु  भ्रष्टाचार  दूर

 करने  के  लिये  उन्हें  दूर  निश्चय  की  झ्रावश्यकता चाहे  वह  कितना  ही  ऊंचा  पदाधिकारी  कौर  किसी

 भीं  विषय  से  क्यों  न  सम्बद्ध हो
 ।

 फिर  निष्क्राम्य सम्पत्ति  का  प्रश्न  है  ।  मुझे  प्रतिदिन  शिकायतें  मिलती

 रहती हैं  कि  महा-भ्रभिरक्षक  शरापना  कामू  नहीं  कैरते  शर  पिछले दो  साल



 र१६६  अनुदानों की  मांगें  बधवार  ११  Zeug

 [  st  गिडवानी

 से
 ३०

 या
 ४०  मामलों में  कोई  निर्णय  नहीं  दिये  गये  माननीय  मंत्री से  मेरी  प्रार्थना है  कि  वे

 अ्रभिरक्षक के  विभाग  की  कार्यपद्धति  की  जांच  करें  ।  सेवा  निवास  oft  वयस्क  पदाधिकारियों

 का  मुझ  बड़ा
 दुखद

 ्य  जीवन  के  उत्तरा  में  वे  यहां  हराकर  गरीब कर  दाता  के  भरोसे

 मोटा  बनना  चाहते  हें  ।  मुझे  श्री  दातार  शर  पंडित  पन्त  में  परा  विश्वास  है  ate  यदि  वे  कृत  faa

 हों  तो  वें  वास्तव  में  वांछित  परिवर्तन  ला  सकते  हैं  कौर  वर्तमान  स्थिति  सुधार  सकते  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  गृह-मंत्रालय के  भ्रमित  विभिन्न  मांगों से  सम्बन्धित  कुछ  ऐसे  चुने हुए

 कटौती  प्रस्ताव  नीचे  दिये  गये  हैं  जिन्हें  कि  सदस्यों  वारा  प्रस्तुत  किये  जाने  की  सूचना  दी  गई  है  :--

 मार  कटौती  प्रस्ताव  संख्या
 लाट

 ्  ५३६  से  ५४०,  ६१७,  SWR,  SKE,  Bey

 Geo,  €२४ से  EE,  ११४८ से  ११५३

 ८६९ AR

 €०  ०,

 teh

 et

 a4  ६६०,  €०३

 &ov

 ४७9  भुव

 XE  Was  से  ¥EY,  WEE  से  Yok,  wVE

 ३०,  २४,  ३६,  25  से  CR,  WY  से  Wo,  Yo  PRE,  १३४,  १३६,  १  29,

 Re FT PE से  Pee  २२२  से  २४४,  २४९,  से  २६८,  4o%,  १८  से  ६३३,  ६६३,  द्

 पर  €०५

 प
 ७,  €०६,  Foy,  Foc,  ११४५४,  ee G4

 निम्नलिखित कटोती  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किये  गये

 कटौती  प्रस्तावक  कटौती  आधार  ,
 कटौती  राशि

 (  रुपयों  में )

 श्री  रीडिंग  किलिंग  नागा  राष्ट्रीय  परिषद्‌  के  प्रति  सरकार  200

 मणिपुर-रक्षित  का  रवैया  तथा  नागा

 अनुसूचित  झ्रादिम  में  पुलिस  कार्यवाही  ।

 जातिया

 ४१  श्री  रीडिंग  feet  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  १००

 भ्रादिम  जातियों  की  सूचियों  को

 संशोधित करने  वालें  विधान  को

 पुरःस्थापित करने  में  देरी  ।

 न  श्री  रीडिंग  किलिंग  अ्रनुसूचित afer  जातियों  के  रीति
 १००

 सभ्यता तथा  आधिक

 जीवन  को  सुरक्षित  रखने  में

 असफलता  |

 मूल  अंग्रेजी  में



 ११  १९५६  भ्रनुदानों  की  मांगें  २१६७

 कटौती  राशि
 कटोती  प्रस्तावक  श्राघार  कटौती

 १०० १  श्री  रिशांग  अनुसूचित भ्रनुसूचित  arian
 जातियों  तथा  wea  पिछड़ें वर्गों

 के  सुधार  के  लिये  प्रथम  पंचवर्षीय

 योजना  में  बनाई  गई  विभिन्न

 नां को  कार्यान्वित  न  करना

 ne  श्री  रिशांग  केसिंग  =  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  १००

 जातियों के  लिये  पदों के

 आरक्षण की  तथा  केन्द्रीय

 विलय  सेवाओं  में  भरती  के  लिये

 शिक्षा  अरहंतातओं में  छुट  देने  की

 झावइयकता  |

 श्री  दशरथ  देव  त्रिपुरा  के  डाक  कार्यों  के  प्रबन्ध  में  Qoo

 पुलिस का  हस्तक्षेप  ।

 भ्  श्री  गौड़  पिछड़े  वर्ग  आयोग  प्रतिवेदन  की  १००

 राज्यों  को  कार्यान्वित न  करना  ।
 )

 4%  १०० श्री यू०  एम०  गुप्तचर  विभाग  के  कार्य  संचालन  में

 अ्रपटुता  ।

 श्री  यू०  एम ०  त्रिवेदी  गुप्तचर  विभाग  के  पदाधिकारियों  की  १००

 संख्या  में  वृद्धि  ।

 4.0  १०० श्री  यू०  एम०  दांडिक  न्यायालयों में  न्याय  प्रशासन

 की  ।

 श्री  देवगन क  पिछड़े  वर्ग  आयोग  के  प्रतिवेदन  के  Roo

 प्रकाशन देर

 सुचित  भ्रादिम  जातियां  )

 att  देवगन भ्  200.0

 अ्रादिम  जातियों  के  आयुक्त  तथा

 प्रादेशिक  सह-झ्रायुक्तों  को  अधिक

 अधिकारों को  देने  की  झावइ्यकता  |

 १  श्री  देवगन  १००

 व्यक्तियों के  शोषण  को  रोकने  में
 ध



 २१६८
 wa

 bated
 ay

 ल
 ११  LENE

 {

 उपाध्यक्ष  महोदय

 |

 कटौती  आधार
 कानोता  uwriat

 कटौती  प्रस्तावक
 में  )

 ye  श्री  देवगन  ऑ्रादिम  जाति  कल्याण  विभाग  में  १००

 नियुक्ति के  लिये  afer  जातियों

 के  प्राप्त  व्यक्तियों को

 स्रधिमान  देने  की  झ्रावईयकता |

 XR  श्री  देवगन  ख़ादिम  जातियों के  लोगों  द्वारा  १००

 आ्रादिम  जातियों  के  लोगों  को  भूमि

 हस्तांतरण  पर  प्रतिबन्ध लगाने  की

 झावइयकता  |

 न  श्री  देवगन  afer  के  कगार  के  लिये  Roo

 प्रथम  पंचवर्षीय  योजना में  प्रस्तुत

 विभिन्न  योजनाओं  को  कार्यान्वित

 न  करना |

 श्री  बवराघस्वामी  पिछड़े  वर्ग  आयोग  की  सिफारिशों के  १००

 प्रदान में  झनावदयक  देरी  |

 श्री  बूवराघस्वासी  केन्द्रीय  सरकार  के  विभागों  में  पिछड़े  १००

 at  के  व्यक्तियों को  नियुक्ति  देने

 की  नीति

 श्री  बूवराघस्वामी  प्रशासन  में  भ्रष्टाचार को  रोकने  के  2oo

 लिये  उचित  कार्यवाही  करने  की

 आवश्यकता  |

 १  श्री  एन०  बी ०  चौधरी
 निवारक

 निरोध  भझ्रधिनियम  का  १००

 )

 2.0  श्री  एन०  बी ०  चौधरी  केन्द्रीय  सरकार  के  कार्यालयों में  oo

 क्ति  के  मामलें  में  अनुसूचित  जातियों

 की  भरती  पर  उचित  ध्यान  न  देना  |

 भ्  श्री  एन०  बी०  चौधरी  मणिपुर  तथा  त्रिपुरा  जैसे  राज्यों  में  १००

 लोकतंत्र  की  स्थापना न  करना  1

 भ्र  १०० श्री  qo  एम०  त्रिवेदी  _  रूस  के
 प्रतिष्ठित  व्यक्तियों  पर

 e
 कारी  आतिथ्य  संगठन  द्वारा  व्यय

 ।



 ११  १९५६  अ्रनदानों की  मांगें  Vege

 कटौती  राशि
 कटौती  प्रस्तावक  कटौती

 मे ं)

 भ्र  १०० श्री  यह  ume  त्रिवेदी  दिल्‍ली  पुलिस  दल  द्वारा  उर्दू  का

 तार  प्रयोग  ।

 न  श्री  यू०  एम०  त्रिवेदी  दिल्ली  की  गुप्तचर  पुलिस  द्वारा  १००

 नैतिक  दलों  के  नेताओं  का  पीछा

 करना  |

 श्री  यू०  एम०  दिल्ली  पुलिस  दल  भ्रष्टाचार  १००

 की

 yw  श्री  रिशांग  किलिंग  उच्च  पुलिस  पदाधिकारियों  तथा  १००

 साधारण  पुलिस  सिपाही  के  वेतन

 ऋम
 में  बड़ी  समानता |

 yy  श्री  रीडिंग  किलिंग  पुलिस  के  सिपाहियों को  जन  सेवक  के  १००

 रूप  में  प्रशिक्षण न  देना  ।

 uy  ait  रिशांग  किलिंग  गुप्तचरों  तथा  पुलिस  के  सिपाहियों  Roo

 द्वारा  विरोधी  दल  के  राजनैतिक

 कार्यकर्ताश्रों का  पीछा  करना

 ~
 श्री यू०  एम०  त्रिवेदी  ्  पुलिस  प्रशिक्षण  कालिज  म  200

 पुलिस  पदाधिकारियों  की  प्रशिक्षण

 पद्धति  ।

 पी  श्री  यू०  एम०  त्रिवेदी  भारतीय  राजाओं  के  सम्बन्धियों को  200

 भत्ता  देना  |

 49  att  रिशांग  किलिंग
 तथा  निकोबार द्वीप  समूह  १००

 में  प्रतिनिधि  सरकार  की  स्थापना

 को  झ्रावश्यकता  |

 श्री  रीडिंग  किलिंग XE  मनीपुर  के  मैदानी  क्षेत्रों  में  सभी  प्रसिद्ध  Roo

 व्यावसायिक  केंद्रों  ख़ादिम

 जातियों  के  व्यक्तियों लियें  बाजारों

 का  निर्माण |

 ज  श्री  रिशांग  किलिंग  मनीपुर  के  ख़ादिम  जातियो ंके  सरदारों  2oe

 को  लाल  कंबल  का  पारितोषिक  देने

 को  होती



 Voge  भ्रनुदानों  की  मांगें  ११  PENS

 [
 उपाध्यक्ष  महोदय

 |

 कठौती  प्रस्तावक  कटौती  आधार
 कटौती  राशि

 सख्या  में  )

 शट  श्री  रियो  faafarat  राज्य  के  पुलिस  हि. विभाग में  अधिक  200

 पहाड़ी  व्यक्तियों  की  भरती  की

 अ्ावदयकता |

 4&  श्री  रिशांग  fart  इम्फाल  में  जाति  १००

 थियों  के  लिये  छात्रावास का  न

 बनाया  जाना  ।

 ६  श्री  रिशांग  किलिंग  तामेंगलोंग  पर्वतीय  उप-खंड  के  बाढ़  oo

 पीड़ित  निवासियों  को  aequt  तथा

 धन  दोनों  प्रकार  की  शीघ्र  सहायता

 में

 न  श्री  रीडिंग  किलिंग  तामेंगलोंग  उप-खंड  में  कोढ़  रोग  रोकने  १००

 के  लिये  प्रभावोत्पादक  कार्यवाही

 करने  की  Waar |

 ्र  श्री  रीडिंग  किलिंग  १०० इम्फाल नगर  में  नल
 के  पानी का

 अपर्याप्त  |

 १०० ९  मणिपुर  उचित  भूमि  बन्दोबस्त

 नीति  की  आवश्यकता ।

 ६  श्री  frat  किलिंग
 मनीपुर  के  गांवों  में  पंचायत

 अधि  2090.0

 नियम  को  लागू
 न

 करना  |

 xé&  श्री  रिशांग  किलिंग  अ्रादिम जाति  कल्याण  निधि की  200

 यपप्तिता तथा  राज्य  सरकार  द्वारा

 इसका  शअ्रनुचित  प्रयोग ।

 KE  श्री  रीडिंग  fefrt  भूतलक्षी  प्रभाव  से  8-8-2 Eo  से  १००

 मनीपुर  सरकार  के  सभी  विभागों

 में  झ्रासाम के  वेतन  क्रम  लागू  करने

 की  झ्रावश्यकता |

 Ke  जातियों  के  लिये  मुफ्त तथा  200

 श्रीनिवास  प्राथमिक  शिक्षा  की

 अनावश्यकता |

 aha  पट  क्षेत्र  में  ४००  भूमिहीन  १०० Xe  aft  frarht  किलिंग

 किसानों  का  बट्टा  रह  करना  ।



 ११  EUG  अनुदानों  की  मांगें  Vek

 माग  कटौती  राशि

 समस्या
 कटौती  प्रस्तावक  कटौती  श्रद्धा

 में  )

 ६  श्री  रिशांग  किलिंग  मनीपुर  सरकार  विभिन्न  विभागों  200

 पर्याप्त  संख्याਂ  में  पति

 व्यक्तियों की  नियुक्ति  न  होना  ।

 XE  श्री
 रीडिंग  मणिपुर  के  प्राचीन  जातीय  तथा  मैदानी  Roo

 दोनों  क्षेत्रों  में  विकास  योजनायें

 लागू न  होना  |

 xe  १०० श्री  रियो
 किलिंग  मणिपुर  में  बेकारी  की  समस्या  ।

 XE  श्री  दशरथ  देव  त्रिपुरा  में  अमरपुर की  रेवा-सरमा  200

 घाटी  में  sites  जाति  पुनर्वास  के

 लियें  आरक्षण |

 ्  श्री  रिशांग  किलिंग  में  )  प्रशासन  को  १००

 समाप्त  करना  तथा  निर्वाचित

 विधान  सभा  की  स्थापना  करना  |

 ६०  श्री  बीरेन  दत्त  त्रिपुरा राज्य  कर्मचारियों  का  प्रतिकर  १००

 पश्चिम
 )

 भत्ता  बढ़ाने  की  झावइ्यकता |

 ६०  श्री  बीरेन  दत्त  त्रिपुरा  के  दत  कार्यालय  तथा  200

 प्राचीन
 जाति

 कल्याण  विभाग
 के

 के  बीच  समन्वय  बढ़ा  की

 न  श्री  बीरेन  दत्त  त्रिपुरा  में  अ्रल्प-संख्यकों  3  हितों  की  200

 रक्षा  करने  की  आवश्यकता |

 द्य  श्री  बीरेन  दत्त  पर्वतीय  क्षेत्रों  के  ख़ादिम  जाति  तथा  200

 पिछड़े  वर्गों  की  जनता  को  नागरिक

 स्वतन्त्रताद्यों  की  गारंटी  देने की

 ग्रावनईयकता t

 ्०  श्री  बीरेन  दत्त  अल्प-ग्राम  बम  ae  avec  के  00

 अधीन  ऋण  देने  की  व्यवस्था  करने

 वाले  नियमों  की  अ्रावइ्यकता ।

 श्री  बीरेन  दत्त ०  त्रिपुरा  राज्य  में  भूमि  सुधार  लागू  “200



 श्रनदानों की  ११  RENE VLR
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 _

 कटौती
 कटौतो  राशि

 में  ) ह

 घ०  श्री  बीरेन  दत्त  त्रिपुरा  में  पंचायत  पद्धति  लागू  करने  १००

 को  झ्रावइ्यकता |

 घ०  श्री  बीरेन  दत्त  पश्चिमी  बंगाल  के  संशोधित  भूमि  Roo

 अर्जन  अधिनियम को  त्रिपुरा  में

 लागू  करने  की  आवश्यकता ।

 ठ  श्री  बीरेन  दत्त  त्रिपुरा में
 विधान-सभा  पुरःस्थापित  oo

 करने  की  झ्रावश्यकता ॥

 ०  श्री  बीरेन  दत्त  सार्वजनिक सभाझ्रों  के  लिये  श्रगरतलला  १००

 तगर  म  पब्लिक  ह  की

 अ्रावदयकता  ॥

 न  अगर ताला नगर  में  टाउन  हाल  की  १००

 झावइयकता  |

 ६०  श्री  बीरेन  दत्त  महिला  खाद्य  परिषद्‌  at  त्रिपुरा  Roo

 शाखा  को  भूमि  का  एक  प्लाट  देने

 की  झ्रावइयकता |

 ६०  श्री  बीरेन  दत्त  प्रशासन  की  सभी  विशेषतया  १००

 समाहर्ता के  कार्यालय  तथा

 लयों  में  भ्रष्टाचार रोकने  की

 अ्ावरयकता  |

 ६०  श्री  बीरेन  दत्त  दल  कार्य  के  लिये  थानों  का  प्रयोग  न  १००

 करने  की  शअ्रावस्यकता |

 Ro  श्री  बीरेन  दस  उन  झ्रादिम  जाति  जिन्होंने  १००

 त्रिपुरा  के  ककराबान  क्षेत्रों  में  बंजर

 भूमि  को  कृषि  योग्य  बनाया

 को  यह  गारंटी  देने
 की  आवश्यकता

 कि  उनको  दुबारा  वहां  से  नहीं

 हटाया  जायेगी  ।

 श्री  बीरेन  दत्त  उन  व्यक्तियों को  भूमि  देने  की  १००

 नगर  के  चारों तरफ  are  निर्माण

 के  लिये  ले  ली  गई  थी
 |



 ११  १९५६  अनुदानों  की  मांगें  २१७

 माग
 कटौती  प्रस्तावक  कटौती  प्राकार

 कटौती  राशि

 सख्या
 ह

 मे ं)

 १०० Ro  श्री  बीरेन  दत्त  त्रिपुरा
 के  बट-ताला

 बाजार  के  मामले  को  निबटाने  की

 आवश्यकता  ॥

 qo  श्री  बीरेन  दत्त  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  जैसी  १००

 त्रिपुरा  की  भ्रमण-सरकारी  संस्थानों

 क्रिया कारी  बनाने  की

 आवश्यकता  |

 qo  श्री  दशरथ  देव  त्रिपुरा  के  ख़ादिम  जाति  व्यक्तियों के  Zoo

 के  लिये  खास  भूमि  के  भ्रारक्षण  को

 हटाना  ।

 qo  श्री  दशरथ देव  त्रिपुरा  में  लोक  wee  प्रशासन को  foo

 शीघ्र  स्थापित  करना  |

 qo  श्री  दशरथ  देव  बिना
 विलम्ब

 के  हरिपुरा  सरकार  की  १००

 च्  को

 हटाना

 ६०  श्री  दशरथ  देव  पुनर्वास  निदेशालय में  भ्रष्टाचार  १००

 उन्मूलन  की  श्रावइयकता  |

 ६०  श्री  दशरथ  देव  उच्च  सरकारी  कर्मचारियों  {oo

 त्रिपुरा  की  सहकारी  समितियों  में

 पदेन  सभापतित्व  तथा  मंत्रित्व  पद

 धारण  करने  की  प्रथा  को  रोकने  की

 ग्रा वश्य कता ॥

 ६०  श्री  दीदार  देव  १०० भ्रनुसूचित भ्रादिम  जाति  तथा  पिछड़े

 वर्ग  के  शी  धन  विकास  के  लिये

 चित  झ्रादिम  जाति  सदस्यों  का

 त्रिपुरा  में  जाति  कल्याण

 ale  बनाने  की  झ्रावश्यकता |

 द्  श्री  दशरथ  देव  त्रिपुरा  के  ख़ादिम  जातियों  की
 ि

 १००

 विकास  परियोजनाओं  बनाने  के

 लिये  त्रिपुरा  के  विभिन्न  आदिम

 जाति  संगठनों  के  प्रतिनिधियों

 की  एक  तथा  समिति  बनाने  की

 अवद्य यकता  l
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 माग  कटौती  राशि
 स्पा

 कटोती  कटोती  arn
 मे ं)

 qe  श्री  दशरथ  देव  Roo त्रिपुरा
 के

 सरकारी  खास  भूमि  को

 afar  जाति  के  झूमियों  के  पुनर्वास

 के  लिये  area करने  क

 आवश़्यकता  |

 ७  श्री  दीदार  देव  त्रिपुरा की  भ्रादिम जाति  जनता  को  १००

 भूमि  बन्दोबस्त की  व्यवस्था  में

 अत्यधिक  देरी  |

 द्  श्री  दशरथ  देव  त्रिपुरा के  नेलकाटा  तथा  चेचेन्या  क्षेत्र  १००

 में  जातियों  के  भूमियों  के

 की  भ्रावद्यकता

 | ह  श्री  दीदार देव  fag  की  wa rat  जातियों  तथा  १००

 पिछड़े वर्गों  के  सम्बन्ध  में  सरकार

 at  नीति  ।

 श्री  द्वारा  देव  fag  में  बन्दूकों  के  स्वामियों को
 १००

 =
 ह

 न्
 ~

 ।

 ७  श्री  दशरथ  देव  afar  जाति  के  व्यक्तियों को  बन्दूक  १००

 की  श्रनुज्ञप्तियां  देने  में  उदारता

 की  झ्रावश्यकता
 |

 र  भी  दीदार देव  जिस  क्षेत्र अथवा  क्षेत्रों  में  200

 गैर-प्राचीन जाति  जनता  को

 पुनर्वासित waar  स्थापित  न  किया

 जाय ।

 ६७  श्री  दशरथ  देव  त्रिपुरा  के  निवृत्ति  प्राप्त  कर्मचारियों  १००

 के  निवृत्ति  वेतन  के  मामलें शी  घनता

 से  निबटाने की  आवश्यकता

 कि  श्री  दशरथ  देव  त्रिपुरा के  चतुर्थ  श्रेणी  के  कर्मचारियों  200

 को  घरेलू  काम  में  लगाने  की  प्रथा



 ११
 १६५६  अनुदानों  की  मांगें  २१७४

 मांग  कटौती  राशि
 संख्या

 करौती  प्रस्तावक  कटौती
 में  )

 xs)  श्री  दशरथ  देव  १०० भूमियों  के  पुनर्वास  के  लिये  प्रत्येक

 खंड  में  झ्रादिम  जाति  कल्याण

 कार्यालय को  स्थापित  करने  की

 अवस्यकता  |

 ६०  श्री  दशरथ  देव  ख़ादिम  जाति  कल्याण  विभाग  में  oo

 झादिम  जातियों  के  अ्रम्यथियों

 को  प्राथमिकता दी  जाये  ।

 न  श्री  दशरथ  देव
 त्रिपुरा  की  ख़ादिम  जातियों  की

 १००

 तें  के  far  wae

 निदेशालय  स्थापित  करने  की

 अनावश्यकता ॥

 ०  श्री  दशरथ  देव  भूमि  बन्दोबस्त  में  भ्रत्यधिक  देरी  के  १००७

 कारंण  झूमियों को  कठिनाई

 उठ  श्री  दशरथ  देव  कृषि  योग्य  खास  भूमि  का  उचित  १००

 क्षण  तथा  त्रिपुरा  के  atte  मजातीय

 झूमियों  तथा  भूमिहीन  विस्थापित

 व्यक्तियों  तथा  भूमिहीन  खेतिहरों

 की  जनगणना  करने  की  आवश्यकता |

 ६०  att  दशरथ देव  त्रिपुरा के  तेलिया  मूरा  बांध  के  १००

 पुननिर्माण की  झावइ्यकता  |

 ६०  श्री  दशरथ  देव  त्रिपुरा  के  तेलिया  मेरा  के  निकट  बांध  १०0०

 में  हुई  हानि  के  सम्बन्ध  में  भ्रादिम

 जाति  तथा  विस्थापित  व्यक्तियों

 द्वारा की  गई  शिकायतों की  दरिद्र

 जांच  की  श्रावस्यकता

 ६०  श्री  दीदार  देव  अभाव  नगर  श्रगरताला  जाति  १००

 जनता  द्वारा  स्थापित  आदिम  जाति

 बोरिग  हाउस को  alae

 सरकारी  सहायता  न  देना  |

 द्  श्री  दीदार  देव  रात्रि  कक्षाओं  में  भी  त्रिपुरा  के सरकारी  2oo

 प  के  झ्रध्यापकों  को
 कालिज  में

 अध्ययन न  करने  देने की  नीति  |
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 माग
 कटौती  प्रस्तावक  कटौती  राशि

 सख्या
 में  )

 ६०  श्री  दशरथ  देव  त्रिपुरा  क्  सरकारी  के  उन  १००

 पकों  जो  इस  वर्ष  विश्वविद्यालय

 की  परीक्षा  देना  चाहते  छुट्टी  न

 देने  की नीति  ।

 =~
 ६०  श्री  दीदार  देव  त्रिपुरा  में  नलकाटा  तथा  चेष्टा  में  १००

 गैर-प्राचीन  विस्थापित

 व्यक्तियों  के  उपनगर  बनाए
 ~

 का  शझ्रनौचित्य  |

 fo  श्री  दशरथ  देव  200.0 नलकाटा  तथा  चेष्टा  में  भूमि

 बस्त  |

 Go  श्री  दीदार  sq  दरिया  बगमा  (  उदयपुर )  के  मुसलमान  १००0

 किसानों  के  लिये  भूमि  बन्दोबस्त
 |

 ६०  श्री  दीदार  देव  जाति  झूम  जनता के  पुनर्वास  १००

 के  लिये  भ्रमर पुर  में  भूमि  भ्रारक्षण

 की  ग्रा वश्य कता

 ६०  sil  दशरथ देव  १०० मोटर  कारों  के  पुर्जों  का  संभरण  करने

 के  लिये  श्रगरताला  में  सरकारी

 सजर  दशा तर  aes

 ६०  श्री  दशरथ  देव  श्रगरताला  यातायात  पुलिस  में  १००

 भ्रष्टाचार |

 qo  श्री  दशरथ  देव  त्रिपुरा  में  पेचारथाल के  निकट  पाई  गई  १००

 कोयलें  की  खानों  के  सम्बन्ध  में

 उचित  जांच  करने  की

 ६०  श्री  दशरथ  देव  १०० कंचनपुर  के  ख़ादिम  जाति  व्यक्तियों

 तथा  स्वस्ति  समिति के  बीच  भूमि

 झगड़े  को  निबटाने  में  प्र सफलता  |

 qo  श्री  दशरथ  देव  सामुदायिक  परियोजना  oo

 अ्रस्पताल  का  विस्तार  तथा

 महिलाओं  को  धात्री  विद्या

 का  ज्ञान  कराने
 की  व्यवस्था

 ।



 ११  PENS  अनुदानों  की  मांगें  २१७५७

 कटौती माग
 कटौती  प्रस्तावक  कटौती  आघार

 सख्या  में  )

 श्री  दीदार  देव  १०० Ro  त्रिपुरा
 में  अक्सर  मोटर  दुर्घटनायें  ।

 ०  श्री  दशरथ  देव  त्रिपुरा  की  मध्य  वर्गीय  महिलायें  १००

 को  रोजगार  दिलाने  के  लियें  काम

 ब  प्रशिक्षण  केन्द्र  स्थापित  करने

 की  Wasa |

 qo  श्री  दशरथ  देव  १०० त्रिपुरा
 में  झ्रायकर  विभाग  का

 संचालन  |

 ६०  श्री  दशरथ  देव  हल  चलाने  की  ऋतु  आने  से  पुर्व  १००

 पित्त  व्यक्तियों  को  कृषि  ऋण  को

 उपलब्ध  कराते  की  आवश्यकता  |

 द्  श्री  देव  उपनगरों  की  सहकारी  समितियों  के  १००

 कार्य  संचालन  की  पूर्ण  जांच  कराने

 की  आवश्यकता |

 qo  निकाला  तथा  चेष्टा  में  afer  १००
 श्री  दशरथ  देव

 जाति  भूमियों  के  पुनर्वास  की

 आवश्यकता  |

 Go  श्री  carey  देव  ख़ादिम  जातियों  से  गैर-प्राचीन  जातियों  १००

 को  भूमि  हस्तांतरण  पर  नियंत्रण

 लगाने की  श्रावस्यकता  |

 qo  श्री  दशरथ  देव  हरिपुरा  के  शिक्षा  निदेशालय  में  नभद्रत  Roo

 ६०  श्री  दशरथ  देव  झ्रादिम  जाति  क्षेत्रों  में  200

 सरकारी  हाई  स्कूलों  को  पर्याप्त

 सहायता  बने  में  असफलता ॥

 प्  श्री  carey  देव  त्रिपुरा  की  झ्रादिम  जाति  जनता  के  १००

 पुनर्वास  के  लिये  त्रिपुरा  में  अमरपुर

 खंड  की  समस्त  खास  भूमि  को  रक्षित

 करने  को  आवश्यकता |

 ऋण  श्री  दशरथ  देव  कइपेंग  प्राचीन  जाति  के  उन  200

 जिन्होंने  वास्तव  में  कृषि  के  लिये

 भूमि
 का  दावा  किया  आ्राम्पी  के

 निकट  ताइबू
 बांध  पर  बसाने  की
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 कटौती  प्रस्तावक  कटौती
 कटौती  राशि

 में  )

 द्  श्री  दीदार  देव  त्रिपुरा में  कला सहर के  रामराबसा  से  200

 पुलिस  कैम्प  हटाने  की  शझ्रावश्यकता |

 ६०  श्री  दीदार  देव  oo रतचरा  तथा  भ्राताले में  पुलिस  का
 दमनचक्र  |

 qo  श्री  दीदार  देव  त्रिपुरा  में  स्थित  रतचरा  के  स्थान  पर  200

 हुई  घटनाश्रों की  सार्वजनिक  जांच

 करने  की  श्वध्यकता

 द्  श्री  दीदार  देव  सिंचाई  कार्य  के  लिये  भागी  पाड़ा  के  १००

 किसानों को  सहायता  न  देना  ।

 ६०  श्री  दीदार  देव  त्रिपुरा  म॑  कल चरा  तथा  १००

 अगरताला सोना नरा सोना  नया  सडकों व

 निर्माण  में  अनपयक्त इंटों के ईंटों  के

 प्रयोग  को  रोकने  की  आवश्यकता

 ६७  श्री  दीदार  देव  की  सड़कों  के  निर्माण  के  लिये  १००

 गांव  वालों  को  धन  की  सहायता

 देनें  की  झावइयकता

 श्री  दशरथ  देव  १०० द्  त्रिपुरा  में  गैर-सरकारी  ख़ादिम  जाति

 बोर्डिंग  हाउसों  को  श्रावक

 सहायता न  दना  |

 श्री  दशरथ  देव  देहाती  क्षेत्रों
 में

 प्राथमिक  स्कूलों  के  200 ६०

 अध्यापकों  को  वेतन  के  भुगतान

 में  अनियमितता |

 श्री  पदारथ  देव  १०० ६०  त्रिपुरा  में  कला सहर के  भसमारा

 नगरों  की  सहकारी  समितियों के

 कार्य संचालन जांच  की

 स्राव इद यकता  |

 श्री  दशरथ  देव  ख़ादिम  जाति  शरणार्थियों को  धन  की  १०० ०

 सहायता तथा  ग्न्य  सहायता  न

 ६०  श्री  दशरथ  देव  त्रिपुरा  में  निहाल चन्द्र नगर  के  विस्टा  १००

 पित  व्यक्तियों की  दिया |



 Ree
 ११

 PENG  प्रावधानों
 की

 मांगें

 साग
 कटौती  आधार

 कटोती  राशि
 सख्या

 कटौती

 प्रस्तावक  में  )

 ६०  श्री  दशरथ  देव  गत  बड़े  तूफान  से  बुरी  तरह  से  पीड़ित  १००

 निहाल चन्द्र  नगर  के  शरणार्थियों

 में  सहायता  वितरण  में  कदाचार  ।

 घ०  श्री  दशरथ  देव  त्रिपुरा  राज्य  में  झूम  पुनर्वास  के  कार्य  में  Yoo

 शीघ्रता  करने  की  आवश्यकता |

 ६०  श्री  दीदार  देव  त्रिपुरा  में  ख़ादिम  जाति  क्षेत्रों  में  200

 पित  प्रत्येक  प्राथमिक स्कूल  में  कम

 से  कम  एक  ख़ादिम  जाति  श्रष्यापक

 की  व्यवस्था ।

 "०  श्री  दशरथ  देव  समाज  दिक्षा  सेवा  में  श्रादिम  जातियों  १००

 के  व्यक्तियों को  भरती  न  करना  ।

 श्री  दशरथ  देव  Roo त्रिपुरा  के  गेर-सरकारी स्कूलों  को
 ५  ५

 पर्याप्त  देने  की

 श्रागइ्यकता  |

 qa  श्री  दीदार  देव  १००

 लिये  प्राथमिक शिक्षा  तक  त्रिपुरा

 भाषा  को  माध्यम  बनाने  की

 दिखता  |

 40  त्रिपुरा  के  ख़ादिम  जाति  क्षेत्रों  में  Zoo

 मिक  स्कूलों  को  बुनियादी  स्कूलों

 में  बदलने  को  की

 भ्ावदयकता  ।

 ्०  श्री  देव  देहाती  क्षेत्रों में  प्राचीन  जातीय  जनता  १००

 द्वारा  चलाये  गये  मेर-सरकारी

 स्कूलों को  लें  लेने  की  आवश्यकता |

 ०  श्री  दशरथ  देव  त्रिपुरा के  दिक्षा  निदेशालय  द्वारा  १००

 नियुक्ति  |

 द्  श्री  दशरथ  देव  त्रिपुरा  की  पुलिस  सेवा  में  ख़ादिम  जाति  १००

 के
 व्यक्तियों  को  श्रचिमान्यता

 +
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 माग
 कटोती  प्रस्तावक  कटौती  आधार

 कटौती  राशि

 मे ं)

 Ro  श्री  दशरथ  देव  fag  भाषा  के  विकास  के  लिये  जि  १००

 में  त्रिपुरा  भाषा  विकास  att

 स्थापित  करने  की  आवश्यकता |

 ६०  श्री  दीदार  देव  त्रिपुरा  भाषा  के  विकास  के  लिये  निधि  Roo

 का  श्रावण्टन

 द्  श्री  दशरथ  देव  त्रिपुरा के  देहाती  जिनमें  प्राचीन  १००

 जातियों  की  जनता  विशेष  रूप  से

 रहती  में  हाई  सकल  स्थापित

 करने  की  झावइयकता |

 ०  श्री  दशरथ  देव  fader  के  खण्डीय  मुख्य  कार्यालयों में  १००

 ख़ादिम  जाति  विद्यार्थियों के  लिये

 अर  छात्रावासों की  आवश्यकता  |

 ६०  श्री  दीदार  देव  देहाती  विशेषतया  ग्रामीण  जाति  200

 क्षेत्रों की  सकल  प्रबन्धक  समिति के

 सम्बन्ध  में  त्रिपुरा  शिक्षा  निदेशालय

 कॉ  ।

 qe  al  दशरथ देव  त्रिपुरा
 के

 देहाती  क्षेत्रों  की  स्कूल
 १००

 प्रबन्धक  समितियों  को  मान्यता  देने

 की  अ्रावध्यकता  ।

 ध  श्री  दशरथ  देव  उर  Roo

 (  त्रिपुरा  )  को  पिंड-राशि  में

 सहायता देने  की  आवश्यकता  |

 ६०  श्री  दशरथ  देव  अगर ताला  में  प्रविधिक  परीक्षण  स्कूल  १००

 खोलने की  आवश्यकता  |

 ६०  श्री  दशरथ  देव  परीक्षा  में  बैठने  के  लिये  शिक्षा  निदेशक  १००

 देनें  की  व्यवस्था
 लय  के  अध्यापकों को

 श्री  दशरथ  देव  त्रिपुरा  के  देहाती  क्षेत्रों  के  प्राथमिक  १०० ६०

 स्कूलों  की  छतें  utile  बनाने  के  लिये

 टीन  मुहैया  करने  की  आवश्यकता |

 श  श्री  यू
 ०  एम०  त्रिवेदी  नीमच

 में  केन्द्रीय  रक्षित  पुलिस  की  १००

 भरती  की
 नीति  का  श्रननुमोदन

 |

 a
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 माग  कटौती  weet
 कटौती  प्रस्तावक  कठौती  आधार

 सख्या  में )

 श्री  गाड़िलिंगन  गौड़  श्राप  राज्य  के  निर्मल  वन  में  चेनचों  १०० घ्

 के  पुनर्वास  आदिम  जाति  क्षेत्र

 की  दशा  सुधारने के  लिये  पर्याप्त

 ऋण  तथा  वित्तीय  सहायता  न  देना  ।

 Yo.  एम ०  त्रिवेदी  gt  प्रयोजनों  के  लिये  रावटी  १००

 पर्याप्त  धनराशि

 द्र  श्री  य०  एम०  किवे  भ्रनुसुचित  जाति  तथा  १००

 alten  जाति  के  आयुक्त  के  विभाग

 में कु प्रबन्ध  |

 श्री  प्र०  एम ०  त्रिवेदी  yoo राजस्थान के  लियें  एक  अनुसूचित

 जाति  तथा  श्रनसूचित

 जाति  प्रादेशिक  सह-झायक्त  की

 व्यवस्था न  होना

 पर्  श्री  बबराघस्वामी  हिन्दी  को  सरकारी  भाषा  बनाने  की  १००

 नीति  ।

 श्री  बवराघस्वामी  पिछड़े  वर्गों  की  जनता  को  उनकी  १००

 संख्या  के  भारतीय

 सन  सेवा  में  उचित  प्रतिनिधि

 देना  ।
 ता

 उपाध्यक्ष  महोदय  ये  सभी  कठौती  प्रस्ताव  सभा  के  समक्ष  हैं  ।

 श्री  सी०  सी०  शाह  :  उपाध्यक्ष  ने  जो  मुझे  बोलने

 का
 मौका  दिया  हूँ  उसके  लिये मैँ  आपका  बड़ा  कृतज्ञ  हूँ  ।  गृह-किये  मंत्रालय  लोक  सेवाओं तथा  लोक

 सुरक्षा के  दो  महत्वपूर्ण  विषयों  की  देख  रेख  करता  ह  इधर  इसे  राज्य  मंत्रालय  राज्यों के

 पुनर्गठन  के  दो  झर  महत्वपूर्ण  कार्य भी  सौंपे  जा  चुक  ऐसे  समय  में  जब  कि  औरत  राज्यों

 को  समाप्त  किया  जा  रहा  हैं  ।  उन्हें  गृह-मंत्री की  योग्य  तथा  अ्रनभवी  वरद  मंत्रणा  सकी हैं

 यह  उनके  लिये  सौभाग्य  का  विषय  है  ।  राज्यों  के  संकलन का  जो  कार्य  प्रारम्भ  किया  गया  था  अब

 पक
 ै

 राज्यों  के  पुनर्गठन  के  साथ  उसकी  पूर्णाहुति  पड़  रही हैं  ।  खਂ  श्र  राज्यों  का  भेद  भाव

 समाप्त  होरहा  है  ।  वास्तव  में  शरू में  हमें  केन्द्र के  sett  की  कुछ  झ्रावश्यकता  भी  थी  ।  किन्तु

 सात  वर्ष  बीत  जाने  पर  राज हम  सरदार  पटेल  के  राज्यों के  बीच  समता  लानें  के  स्वप्न  को

 पुरा  gal  देखना  चाहते  हैं  |

 किन्तु  इन  राज्यों  के  पुनर्गठन  से  कुछ  नई  वित्तीय  समस्याएं  उत्पन्न  हो  गई  हैं  |  क्योंकि  जब

 राज्यों का  एकीकरण  किया  गया  था  उस  समय  उनके  कौर  संघ  के  बीच  भिन्न-भिन्न  वित्तीय

 अंग्रेजी  म
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 सी०
 ato

 समझौते
 हुए  थे

 ।
 उसके  अनुसार

 '
 राज्यों को  अपने अपने  का  कोई  विशेष  जो  केन्द्र

 कें  विषय  में  केन्द्र  को  देना  पड़ता  था  कौर  केन्द्र  उन्हें  भ्रपने  संग्रह  में  से  विकास  कार्यों के  लिये

 कुछ  राशि  देता  रहता  था
 ।

 प्रत्येक  राज्य  का  भिन्न-भिन्न  करारनामा  होता  था  ।  किन्तु  जब  पहला  वित्त
 ara  नियुक्त  हुमा था

 तो  उसने  केन्द्रीय  आयकर  तथा  उत्पाद  शुल्क  के  संग्रह  में  से  जो भाग  राज्यों  देने
 की

 सिफारिश  की  थी  वह  बहुत पर्याप्त था  ।  इसलिये  श्री  गाडगिल की
 अध्यक्षता  में  एक  विशेष  सहायता  समिति  नियुक्त  की गई  थी  ।  उस  समिति ने  राज्यों के  राजस्व

 की
 पूति  करने

 के
 लिये  प्रतिवर्ष  उन्हें  ४  करोड़  रु  पये  देने  की  सिफारिश  की  थी  |  मेरा  विनम्र  निवेदन

 ~~ र  प

 हू  कि
 wa  राज्यों  के  पुनर्गठन  के

 उपरान्त  भी
 कुछ  समय  तक  के  लिये  उन  राज्यों को  यह  सहायता

 पूर्ववत्  मिलती  रहनी  चाहिये  विशेषकर  सौराष्ट्र  को
 ।

 हमें इस  समय  केन्द्र
 से  दो

 प्रकार
 के  श्रनुदान  मिलते  राज्य  पुनर्गठन  विधेयक  के  पैरा  ३५

 में  उनका  उल्लेख
 किया  गया  है

 ।
 ग्रोवर  यह  उपबन्ध

 किया  गया  है  कि
 १९५६-५७  के  लिये यह  अनुदान

 इरावत्
 मिलते  रहेंगे

 ।
 हम

 इसके  लिये  सरकार  के  बड़े  कृतज्ञ  किन्तु  यह  अनुदान  मध्य

 पेप्सू  प्राणी
 पिछड़े  हुए  तथा  दक़यानूसी  श्रथव्यवस्था  के  राज्यों  के  लिये  mit  कुछ  शौर

 वर्षों तक  मिलते  रहने  चाहिये ं|

 श्री  ato  दास
 :  वित्त  ग्रा योग  यह  काम  करेगा  ।

 श्री  सी०  सी०  शाह :  वर्तमान  वित्त  झ्रायोग  यह  काम  करेगा  मुझे  इसमें  तनिक  ay  संदेह

 नहीं है  :  किन्तु  मे  यह  कहना  चाहता  हूँ  कि  उसे  यह  ध्यान  रखना  चाहिये  कि  पिछलें  आयोग  की

 सिफारिशें  कितनी  पर्याप्त  रहीं  झर  कैसे फिर  सरकार  को  एक  विशेष  समिति  frat  करके  ४

 करोड़  रुपया  गौर देना  पड़ा  अब  आयोग को  यह  ध्यान  रखना  चाहिये  कि  राज्य  पुनर्गठन
 क  कारण  राज्यों  के  विकास में  किसी  प्रकार  की  बाधा  न पड़े  ।

 सौराष्ट्र ने  तो  अपनी  बन्दरगाहों ate  सीमा  शल्क  इरादी  से  प्राप्त  सभी  राय  केन्द्रीय

 सरकार
 को  सौंप दी  इस  प्रकार  उसे  बहुत  से

 राजस्व
 से

 वंचित
 होना  पड़ा ।  सनौर  इधर  केन्द्रीय

 सरकार न  जब  राजस्थान  झर  मध्य  भारत  को  विकास के  लिये  १४५०  लाख  तथा  ४६  लाख
 ५५  | च्

 रुपया ऋण  दिया  सौराष्ट्र ने  कोई  ऋण  इने  के  लिये  नहीं  कहा  सौराष्ट्र  को  संघ  के  करार के

 अनुसार  प्रतिवर्ष  २७५  लाख  रुपये  मिलते हैँ  ।  केन्द्रीय सरकार  ने  वह  राशि  REXY—-YE  और  PeUe-

 ५७  मं  भी  इने  को  कहा ह  ।  किन्तु  मेरा  अनुरोध  है  कि  यह  राशि  start  योजना  काल  म म ग्रर्थात

 PEKE  तक  मिलती  रहनी  चाहिये  ।  हम  ने  अपने  पैरों  पर  खड़े  होने का  भी  बहुत  प्रयास  किया

 हमने  प्रान्त रिक  ऋणों  द्वारा  २००  लाख  रुपये  तथा  १२४५  लाख  रुपये की  दो  राशियां  एकत्रित

 किन्तु  यह  सब  धन  विकास  के  लिये  थोड़ा  पड़ता  जबकि  हमारे  यहां  प्रति  वर्ष  इतने

 बड़े  राजस्व  की  कमी  पड़ती  रही  हू  ।  अतः  यह  अनुदान  जारी  रहने  चाहिये  |  कभी  सौराष्ट्र

 को  चिकित्सा  सम्बन्धी  सहायता  तथा  सिंचाई  शादी  विकास  कार्यो पर  बहुत  कुछ  धन  करना है

 मैँ  गृह-मंत्रालय  जिस  ढंग  से  उसने  राज्यों
 के  पुनर्गठन  के  मामले

 को  सम्भाला  उसके

 लिये  प्रफुल्ल  हृदय  से  बधाई  देता  हूँ
 ।  गृह-मंत्री  की  द्वरदर्शिता  तथा  योग्यता  के

 बिना
 यह  कायें

 इतनी  सरलता  से  नहीं  हो  सकता था  जितना  कि  यह  राज  दिखाई  दे  रहा  राज  हम  एक  ऐसे

 स्तर  पर  पहुँच  गये  हैं  जहां  पर  यह  दीखने  लगा  है
 कि

 इस  मंत्रालय  परिश्रम  कब  मधुर

 फल  लाने  वाला  है  ।

 गृह-कार्य  मंत्रालय  मंत्री
 :

 उपाध्यक्ष  कभी
 गृह-कार्य  मंत्रालय

 की  पिछले

 वर्ष
 की

 गतिविधियों
 पर  बड़ा

 दिलचस्प
 शौर  वृहत  वाद  विवाद  garg  |

 उसमें
 कई महत्वपूर्ण सुझाव

 अंग्रेजी  में



 ११  RENE  दानों की  मांगें  २१८३

 हमारे  सामने  रखे  गये  हूँ  शौर  कई  बार  हमें  सुन्दर  शब्दों  में  साधुवाद  भी  दिया  गया  है  ।  मैं  बड़ा

 प्रसन्न  हूँ  कि  माननीय  सदस्यों  ने  हमारी  भारी  भरकम  रिपोर्ट  को  बड़े  ध्यान  से  पढ़ा  gate  हमारी

 राष्ट्र के  प्रति  तुच्छ  सेवाओं  की  इतनी  सराहना की  है  |

 वैसे  तो  बड़े  सुझाव  रखे  गये
 किन्तु  मैँ

 कुछ  सामान्य  प्रकार
 के  सुझावों  को  a  लूंगा  ।  पहले

 में  से  वादों  को  लेता हूँ  ।  मेर  मंत्रालय  को  भारत  सरकार
 के  अधीन  सभी  केंन्द्रीय  सेवाओं  का  लेखा

 जोखा  करना  पड़ता हूँ  जिस  में  श्रखिल  भारतीय  सेवायें  भी  श्री  जाती  है  ।  मैं  इन  के
 सम्बन्ध  में  दियें

 गये  बहुमूल्य  सुझावों  के  प्रति  भ्र पना  स्पष्टीकरण रखने  का  प्रयास
 करूँगा

 |

 कल  डा
 ०  कृष्णास्वाभी ने  यह  कहा  हैँ  कि  प्रखिल  भारतीय  सेवाओं  के  लिये  भिन्न-भिन्न

 स्तर  पर

 भर्ती  की  जानी  चाहिये  न  कि  केवल  एक  ही  प्रारम्भिक  स्तर  पर  जिसमें कि  केवल  विश्वविद्यालयों

 amt  नवीन  लोगों  को  ही  भर्ती  किया  जाता  है  जो  कि  जीवन  में  भी  बिल्कुल  पहली  बार  ही

 प्रवेश  करते  इस  सम्बन्ध में  मेरा  कहना  है  कि  हम  तो  पहले ही  विभिन्न  स्तरों  पर  भर्ती  कर

 रहे  हैं  ।  किन्तु  फिर भी  हमें  प्रारम्भिक  स्तर  पर
 भी  बहुत से

 व्यक्तियों  की  श्रावस्यकता

 रहती हँ  भ्र ौर  क्योंकि  वे  कालिजों  से  नए-नए  निकले  हुए  होते  उनका  एक  नया
 दृष्टिकोण

 होता है  ait  वे  देश के  लिये  कई  नई  श्राद्याएं  ले  कर  जात ेहैं  जो  कि  वे  झ्र पनी  लम्बी  सेवा  क  दस

 में  प्रतिफलित  कर  सकते हैं  |  इस  सम्बन्ध  में  मैं  इस  सभा  को  यह  बताना  चाहता  हूँ  कि  इस  तरीक  से

 हमें  कराई  एं०  एस०  तथा  झाई०  पी०  एस० के  लिये  तथा  कुशलतम  व्यक्ति
 मिल  रहे  हैं

 भर
 कुछ  ही  वर्षों  में  सभा  को  यह  पता  लग  जायेगा  कि

 जब
 ये  लोग  जिलों  में  जाकर  प्रशासन

 का  काय  करेंगे
 तो  यह  देश

 के  लिये  कितने  लाभप्रद  सिद्ध
 होंगे

 ।  हमें  इन  नवयुवकों को  ही

 अ्रधिकतर  स्थान  देने  पड़ते हैं  ा

 किन्तु  विभिन्न स्तरों  पर  अपनी  आवश्यकताओं  के  अनसार  हमें  सरकारी  कामों के  लिये  यह

 भी  दखना  पड़ता हैं  कि  नए  उत्साह  तथा  मेधा  के  साथ-साथ इन  लोगों  में  कुछ  अन्य  अहंता एं  भी

 होनी  चाहियें  जसे एक
 विशेष  प्रकार

 का  चक  तथा  निर्णय
 की  परिपर्ववता wife  |  इसलिये  हमने

 विभिन्न  स्तरों  की  भर्ती  के  लिये  पथ  नियम  बनाये  हुए  हैं
 |

 जहां  तक  भारतीय  प्रशासन  सेवा  तथा
 भारतीय  झ्रारक्षी  सेना का  सम्बन्ध  हैं  हम  ने  यह  नियम  बनाया  garg कि  संघ  तथा  में

 २५  प्रतिशत  स्थानों  की  पातीं  नीचे  से  पदोन्नति  द्वारा ही  की  जाय  ।  इस  कोटा  में
 प्रान्तीय  सरकार

 की  सेवा  में  कार्य  कर  रहें  प्राय  राज्य  कर्मचारी  भी  जाते  हैं  ।  उनकी  श्रहताग्रों  का  ध्यान  रखा  जाता

 है-फिर  धीरे-धीरे  उन्हें संघ  लोक  सेवा  के  द्वारा  भारतीय  प्रशासन  तथा
 areal  सेवा  में

 ले

 लिया  जाता  =  |

 जहां  तक  राज्य  सरकारों  में  कार्य  कर  रहे  कर्मचारियों का  सम्बन्ध है  वे  एक  विभिन्न  आयवर्ग

 Heaters ay  कारणों  से  लिये  जाते  हैं  ।  एक  तो  वे  चव्य  होते  हैं  ।  इसलिये  उनका  प्रतिनिधान
 १६. ५,

 बड़ा  भ्रावश्यक  होता  ।  दूसरें  उनका  fag  भी  बड़ा  परिपक्व  होता  है  |  श्र  प्राजक  हम  एस
 अधिकारियों  की  ही  विशेष  झ्रावश्यकता  है  ।  क्योंकि  भारत को  शीघ्र  अति  शीघ्र  कल्याणकारी  राज्य

 बनाने के  लिये  afar  को  बड़ी-बड़ी  जटिल  समस्याओं  पर  निर्णय  करना  पड़ता  यही

 कारण है  कि  भारतीय  प्रशासन  तथा  शरारती  सेवा  में  राज्य  कर्मचारियों  की  एक॑  बड़ी  संख्या  है  ।

 हमारे पास  भाई  To  एस०  तथा  भाई  पी०  एस०  में  २१८  व्यक्ति ऐसे  है  जो  राज्य  सरकारों  की

 सेवाओं  में  से  लिये  गये  हैं  ०  ८  ४७

 गश  पुरनूर
 ऊ

 क्या  वे  नौजवान  हैं  भ्रथवा  राज्यों  में  से  लिये  गये  बढ़े  व्यक्ति  हैं
 ?

 मिल  अंग्रेजी  में
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 श्री
 वे

 नवयुवक  नहीं  हैं  किन्तु  उन्हें  बूढ़ा  कहना भी  ठीक  नहीं  &  क्योंकि  इस  दाब्द
 में

 कुछ  कटाक्ष
 सा  भास  होता  है  ।

 fat  बेला यु धन  इतने  बूढ़े  जितने  कि  स्वयं  माननीय  मंत्री

 श्री  दातार  व आ्रायु में बढ़ गये होते हैं बढ़  गये  होते  हूँ  ौर  च प्राय म पट  बढ़ता  भी  एक  गण  होता

 शि  टेक  चन्द
 :  पक्के  किन्तु  ज्यादा  पक्के  नहीं  ।

 दातार  :  सरकार
 सदा  इस  बात  का  ध्यान  रखती

 है  ।
 वह  परिपक्व  मस्तिष्क

 वाले  व्यक्तियों
 को  ही  लेती  है  ।  बड़ी  राय  के  कारण  श्रत्यधघिक

 परिपक्व  मस्तिष्क  वाले  व्यवितयों  को  नहीं  लिया
 जाता है

 भाई०  पी०  एस०  ७४
 व्यक्ति  राज्य  सरकारों  के  हैं  ।

 इसके  अतिरिक्त  इस  उद्देश्य  से
 कि  केन्द्रीय  सचिवालय  के  कर्मचारियों  को  भी  पता  लगता  रहे

 कि  जिलों
 में

 कैसे  प्रशासन
 हो  रहा है  उन्हें  विभिन्न  स्तरों  पर  प्रशिक्षण  के  लिये  ज़िलों  में  भेजा

 जाता  रहता
 त ्

 इसी  प्रकार  हम  राज्य  सरकारों  से
 भी

 शभ्रधिकारियों  को  केन्द्र  में  बुलाते
 रहते  हैं  ।

 डी०  ao  धर्मा
 :  जिस  अधिकारी का  श्री  गिडवानी ने  ज़िक्र  किया  है

 वह  कहां  से  लिया  गया  था ?

 शो
 दातार  :  यदि  माननीय

 सदस्य  कुछ  सबर  करें
 तो  मैं  इस  थोड़े  से  समय  में  जितने  प्रश्नों

 का
 सम्भव  हो  सकेगा  उत्तर  दूंगा

 जहां  तक  इस  प्रश्न  का  में  यही  कहना  चाहता  हूँ  कि  हम  विभिन्न  स्तरों  पर

 विभिन्न  प्रकार
 से

 भर्ती  करते  रहते  हैं  झ्रथवा  अरन्य  सरकारी  कर्मचारियों  को  बुलाते
 रहत ेहैं  ।  खास

 तौर  पर  ऊंची  सेवाओं  के  लिय े|

 इस  के  बाद  यह  कहा  गया  है  कि  अंग्रेजी  राज्य के  दौरान  में  ह  भाई  सी०  एस०

 झाई०  पी०  एस०  के  अधिकारियों ने  अपना  एक  विशेष  वर्ग  बना  लिया  था  |  सम्भव  है  कि  यह  सच  हो  ।

 किन्तु  जहां  तक  वर्तमान  व्यवस्था  का  प्रश्न  मै  उन  माननीय सदस्यों  जिन्होंने  कड़ी  आलोचना
 की  निवेदन  करूँगा  कि  देश के  प्रजातांत्रिक  वातावरण  तथ  प्रशासन  के  प्रजातांत्रिक  वातावरण

 का  हमारे  पदाधिकारियों  पर  बड़ा  भ्रच्छा  बरसर  पड़ा  यहां  तक कि  भारतीय  असैनिक

 अ्रधिकारी  तथा  भारतीय  प्रशासनिक  अधिकारी  भी  यह  समझने  लगे  हैं  कि  उन्हें  इस  नये

 तांत्रिक  व्यवस्था  के  अधीन  काम  करना  है  जिसके  अ्रधीन  जनता ही  स्वामी है  न  कि  वे  लोग  ।  इस

 लिये  मैं  सभा  से  यह  निवेदन  करूँगा  कि  अधिकारीगण  भी अपने  बाप को  नयी  व्यवस्था  के  शभ्रनुकूल

 ढालनें  का  प्रयत्न  कर  रहे ंहैं  ।  सम्भव है  कि  कुछ  अवस्थाश्रों  में यह  प्रक्रिया  धीमी  चल  रही  हो  ।  साथ

 ही  हम  इस  बात  के  लिये  भी  उत्सुक  है ँकि  हमारे  भ्रमणकारी  न  कंवल
 कार्य  कुशल

 बल्कि  जनता

 के  विचारों  का  भी  बरादर  करने  वाले  हों  पौर  यथासम्भव  वे  अरपना  ae  निरंकुश  प्रशासन के  अधीन

 न
 कर  प्रजातांत्रिक प्रशासन  के  oer  करें  जहां

 कि  उन्हें  सदैव  जनता
 के  में  रहना  होगा

 जहाँ  तक  इन  दोनों  लु  का  सम्बन्ध  हम  यथा  शक्ति  इस  बात का
 प्रयत्न

 कर  रहे  हैं

 कि  कल्याणकारी  राज्य  के  दुर्वह  कार्यों  को  करने के  लिये  केवल  सर्वोत्तम  प्रकार के  भ्रमणकारी  ही

 लिये  जायें  ।  मैँ  सभा  को  विश्वास  दिलाता  हूँ  कि  हमें  पूरी  तरह  पता  है  कि  उच्च  स्तर  पर  केवल

 सर्वोत्तम  प्रकार के  भ्रंघिकारियों  की  ही  आवश्यकता  हैं  इससे  भी
 अधिक

 सभी  स्तर  के  भ्र धि कारियों

 मूल  wast  में
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 को  यह  समझना  चाहिये कि  उन्हें  प्रजातांत्रिक  संगठन  के  अ्रधीन  कार्य  जहां  तक  कार्य

 का  सम्बन्ध  उन्हें  कार्य  कुशल  कौर  जनता  के  विचारों  का  करने  झ्र ौर  उनसे  सम्यक

 रखने  बाला  होना  चाहिये  |

 इस  विशेष बात  पर  कुछ  अन्य  सुझाव  भी  दिये  गये  भ्र ौर  वे  सेवायों  का  एकीकरण  करने

 सम्बन्धित  थे  ।  मैं  सभा  को  यह  याद  दिलाऊंगा कि  पिछले  mea  नौ  कार्य व्यस्त  वर्षों के  बीच

 एकीकरण  क प्रशन पर पर  विभिन्न  स्थितियों  में  विचार  किया जा  चका  है  ।  जहां  तरक  राज्यों  के  एकीकरण

 का  प्रदान  पहिले  सेवाओं  का  एकीकरण  ।  तब  कुछ भ्रंश ों  तक  भारतीय  प्रशासन  सेवा  भ्र

 भारतीय  पुलिस  सेवा  का  एकीकरण  किया  गया  |  अब  राज्यों के  पुनर्गठन  सतनाम  एक  कौर  समस्या

 उत्पन्न  हो  गई  है  ।  इसलिये  मैँ  माननीय सदस्यों  से  राज्य  पुनर्गठन  विधेयक  में  विशेष  रूप से  उल्लिखित

 तर्कों  पर  ध्यान  देने का  निवेदन  जिसके  अनसार  हमारी  इच्छा  ५ सेवाझ्रों का का  एकीकरण

 करने की  शर  जैसा  कि  मैंने  सभा  को  दो  तीन  दिन  पूर्वे ही  बताया  था कि  हम  सरकारी  नौकरों

 चाहें वे  अखिल  भारतीय  सेवा में  हों  waar  राज्य  सेवाओं  उचित  भ्र  वैध  altar  का

 उस  सीमा  तक  संरक्षण  करना  चाहते  हैं  ।  जहां तक  उनका  संरक्षण  वैध  हो  ।  इसलिये  शभ्रन्तिम  विश्लेषण

 से  सभा  को  यह  ज्ञात  होगा कि  यदि  मैँ  गलती  नहीं  करता  हूँ  तो  राज्य  पुनर्गठन  विधेयक  के  खंड  Rok

 राज्य  dal  के  सम्बन्ध  में  भी  कुछ  ara केन्द्र  के  अधीन  रक्षित रखे  गये

 यदि हम  बहुत से
 अधिकारियों  की  उत्साहपूर्ण  ait  कुशल  सेवा  चाहते  तो  यह

 आवश्यक  है  कि  उनके  वैध  हितों  की  रक्षा  की  जाय  कौर  सारी  अ्रनिश्चित  बातों  व  निलम्बित  मामलों

 को  समाप्त॑  कर  दिया  जाय९  ।  मैं  आपको  यह  बता  दू  कि  भारत  सरकार  रेलवे

 चोरियों  को  भी  मिलाकर  १४५  लाख  कर्मचारी  जब  हमें  इतनी  विशाल  संख्या  से  काम  लेना

 होता है  तो  हमें  यह  देखना  होता है  कि  वे  उपयुक्त  ढंग से  काम  करें  भर  हमें  यह
 भी  देखना  होता

 है  कि  उनकी  की  शर्तें  अच्छी हों

 अस्थायी  सरकारी  नौकरों  का  जिक्र  कियां  गया  में  सभा  को  यह  बता  दू  कि  इस

 प्रश्न  इस  सभा  तथा  राज्य  सभा  में  कई  बार  चर्चा  हो  चुकी  यह  बात  स्वीकार  करनी  होगी

 कि  कुछ  विभाग  ही  अस्थायी  प्रकार
 के  हैं  ।  ऐसे  भी  अवसर  जाते  हैं  जबकि  पहले  तो  हमें

 अधिकारियों  की  किसी  प्रयोजन  के  लिये  नियुक्ति  करनी  होती है  कौर  फ़िर  यह  देखना  पड़ता  हैं

 कि  यह  विभाग  अथवा  जारी  रहे  अथवा  नहीं  ।  इसलिये  इस  बात  को  स्वीकार  करना  होगा

 कि  कुछ  सीमा  तक  कुछ  अधिकारियों
 तथा  सरकारी

 नौकरों
 तौर  प्राधिकारियों को  भ्र स्थायी  आधार

 पर  रहना होगा  ।  मैं  लोक-सभा में  यह  बता  चुका  हूँ  कि  वित्त  मंत्रालय इस  का  एक  परिपत्र

 जारी  कर  चका है  कि  यदि  किसी  विभाग  को  अ्रधिक समय  तक  रहना  तो  उसके  ८० प्रतिशत

 सरकारी  नौकरों  को  स्थायी  बना  दिया  जाय  ।  प्रिया  ही  हमें  कई  बातों  पर  विचार

 करना  अस्थायी  अधिकारियों  उनका  विभाग  अस्थायी  है  अस्थायी  ही  रहना

 पड़ेगा ।  मैं  सभा को  यह  बता  दूं  कि  इतने  पर  भी  सरकार  ने  यह  देखने  में  बहुत  सावधानी  से  काम

 लिया है  कि  इन  अधिकारियों  के  वैध  हितों  तथा  meat  को  यथोचित  रूप  में  पुरा  किया  जाय  |

 उक्त  प्रयोजन के  लिये  हमने  gewe HOH fae में  एक  विशेष  आदेश  जारी  किया था  जिसके  अनसार  उन्हें

 स्थायी  अधिकार  प्राप्त  हो  गये  ।  इसलिये  यह  मानना  होगा  कि  सभी  अस्थायी सरकारी  नौकर

 सही  wat  में  अस्थायी  नहीं  हैं  ।  अ्रस्थायी  नौकरों  को
 भी

 स्थायी
 व

 प्र स्थायी  स्थिति  के  बीच  के  कुछ

 अधिकार  मिलते  हैं  ।  यदि  उन्होंने  तीन  वर्ष  तक
 सन्तोष

 जनक  काम  किया  हुआ  है  तो  उन्हें  कुछ

 महत्वपूर्ण  अधिकार  प्राप्त  हो  जाते  हैं  परिणाम  बाद  को  मिलते
 इंस  प्रकार  श्राप  को

 ज्ञात  होगा
 कि  सरकार ने  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  कार्यवाही  की  हैं  |
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 दातार
 |

 करती  वयस्क  अ्रधिकारियों  की  सेवा
 की  अवधि  में  बृद्धि  तथा  उनकी  पुनर्नियुक्ति  के  सम्बन्ध

 में  कुछ  कहा  गया  था  ।  यह  सच  कि  सामान्यता  अ्रधिकारियों  को  ata  वयस्कता  की  आय  तक  पहुँचने

 पर  निवास  होना  पड़ाता  किन्तु  स्थिति  की  ग्रा वश्य कता  पर  भी ध्यान  देना  होता  ह  में  सभा  को

 यह  बता  दूँ  कि  कई  मामलों  में  तो  तत्काल  एक  सक्षम  अ्रधिकारी  क  स्थान पर  काम  करने  वाल  एक

 अनुभवी  शभ्रधिकारी  का  मिलना  बड़ा  कठिन  हो  जाता  किन्तु  जो  काम  वह  कर  रहा है  उसे तो

 नहीं  रोका  जा  सकता ।  दो  प्रकार के  विचार हैं  जो  कि  एक  दूसरे  के  प्रतिकूल  हैं  ।  पहिला  यह  कि

 अति वयस्क  अधिकारियों  को  निवास  हो  जाना  चाहिये  ate इस  प्रकार  युवकों  को  उच्च  सेवा  का

 प्रचार  हिया  जाना  चाहिये
 ।  यह  एक

 बात  दूरी  बात  यह  हैं  कि  कई  मामलों  में  उस  स्थान
 पर  दूसरे  oat

 को  रखना  बहुत  कठिन  हो  जाता  है
 |  यह  के  स्थान पर  की

 यंत्रिंक  स्थान पूर्ति ~  ss
 नहीं  होती  हैं  ।  जैसा कि  मैं  कह  चुका  कई  महत्वपूर्ण  कौर  टेक्निकल  मामले  होते  हैं  जहां  पर  अच्छे

 लोगों  का  मिलना  बहुत  कठिन  हो  जाता  है  ।  कई  ऐसी  ऊंची  नियुक्तियां  होती हैं  जहां  पर  काम  अथवा

 द्वारा  ली  गई  परियोजनाओं  के  हित  यह  आवश्यक  है  कि  उक्त  अधिकारियों  को  कछ

 समय  तक  रहने  दिया  जाय  ।  मैँ  सभा  को  यह  वता  दूं  कि  ऐसे  सभी  मामलों  जहां  ऐसे

 कारियों  को  सेवा में  लगाये  रखा  जाता है
 अथवा  पुनर्नियुक्ति किया  जाता  पुनर्नियुक्ति  शादी  aaa

 अल्पावधि के  लिये  यथासम्भव  कम  अवधि  कं  लिये  हो  को  जाती हैं  और  कई  मामलों  में  तो

 काल  में  विधि  अथवा  पुनर्नियुक्ति के  लिये  गृह मंत्रालय को  सहमति  प्राप्त  करना  अत्यन्त  आवश्यक  होता

 हैं  ।  जब  मामले के  सभो  पहलु  पर  विचार  स्थिति  की  अत्यावश्यकता अथवा  राष्ट्र

 की  aaa  के  लिये  यह  आवश्यक  समझा  जाता है  कि  एक  विशेष  afar  की  सेवा  जारी  रहनी

 चाहिये  तभी  उसे  जारी  रखा  जाता है  ।  में  यह  भो  बता दूं  कि  ऐसे  मामलों  जिन में  पुनर्नियुक्ति

 की  अवधि  एक  वर्ष  से  अ्रधिक  रहती  संघ  सेवा  लोक  आयोग  के  पास  भेजा  जाता  ऐसे कई

 मामले हए  हैं  जहाँ  संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  सदस्यों  के  लिये  भी  इन  विशेष  स्थानों  के  लिये  किसी

 wee  व्यक्ति  की  सिफारिश  करना  अथवा  सुझाव  देना  बहुत  कठिन  हो  जाता  ऐसे  मामलों

 संघ  लोक  सेवा  आयोग  को  भी  पुनर्नियुक्ति से  सहमत  होना  पड़ा  |  हम  सेव  इन  दो  बातों का  ध्यान

 रखते  हैं  (१ १)
 युवकों  को  अवसर  दिया  जाना

 शर (२)  जहां ऐसे  अनुभव  प्रौढ़  परिपक्व

 निर्णय  की  भझ्रावव्यकता  हो  वहां  नियमित  रूप से  नहीं  अपितु  मामले  की  विशेष  स्थिति  के  अ्रनुरूप

 कुछ  ग्र धि कारियों  की  यातो  पुनर्नियुक्ति  की  जाये  या  उनकी  सेवा  की  में  वृद्धि
 की

 जाये
 ।

 हम  इन  सिद्धांतों  के  अनुसार  ही  काम  करत  हैं  ।

 अगले  प्रश्न  को  लेने  के  पूर्व  मैं  उस  बात  चर्चा  करना  चाहता  हूँ  जो  श्री
 गिडवानी

 ने

 अपने  भाषण  के  दौरान  में  दो  अधिकारियों  के
 बारें

 में  कही  |  जहां  तक  इन
 दो  अघिकारियों  a  ग्  e

 उन्होंने  सभा के  समक्ष  मामले  पक्ष  रखा  मैं  नहीं  saa  कि  यह  मामलें  का  यथार्थ

 पक्ष  है  leg भी  यदि  उनके  पास  कुछ  जानकारी  होती है  तो  मैँ  अवश्य  तथाकथित  went

 और  कथनों  की  जांच  करता
 ।

 सभा
 क

 सदस्य  के  रूप  में  मैं  जानता  हूँ  कि  श्री  गिडवानी
 न

 केवल

 संस्थाओं  शरणार्थियों  की  कौर से  मांग  करते  समय  अत्यन्त  सावधानी  सें  काम  लेते  हैं  अपितु

 जो  कुछ  उन्हें  कहना  होता  है  वह  पूर्णतः  संयत  ढंग  से  दुर्भाग्यवश  way  हुछ झारोपों  के

 are पर  जो  कि  प्रथम  दृष्टि  में  उन्होंने  बिल्कुल  सत्य  मान  उन्होंने  कुछ  ऐसी  बातें  कहीं
 जो

 कि

 उन्हें  वास्तव  में नहीं  कहनी  चाहिये  थीं
 ।

 मैं  वचन  देता  हूँ  कि  इसके  अलावा  भी  यदि  वे  बातें
 न

 कही

 जाती तो  भी  में  इन  दोनों  झ्र धि कारियों  के  मामले  की  जांच  करता  मैं  सभा  को  यह  बता  द  कि  मुझे

 इन  व्यक्तियों को  क  केवल  व्यक्तिगत  रूप से  बल्कि  सरकारी  पदाधिकारी के  नाते  भी  जानने  का

 मिला  है  ।  श्र मैँ  जानता  हूं  कि  ये  दोनों  अ्रघिकारी  बहुत  अच्छा  कार्य कर  ब ब्य प्ह्ह  जहां



 ११  १९६५६  भ्रनुदानों  की  मांगें  Rea

 तक  ज़न  दो  अधिकारियों में  से  एक  का  सम्बन्ध  कृषि  क्षेत्र  में  उनकी  सेवायें  इतनी  महान

 मूल्यवान  रही  हैं  कि  जम्मू  कौर  काइमीर  की  सरकार भी  उनकी  सेवायों  से  लाभ॑  उठाती रही  है  ।

 इसलिये  मैँ  सभी  माननीय  सदस्यों  से  यह  निवेदन  करूँगा कि  वे  हमारे  शझ्रधिकारियों  के  सम्बन्ध

 में जब  कि  वें  बहुत  अच्छा
 काम  कर  रहे  कोई  बात  कहते  समय

 सावधानी
 से

 काम
 लें

 ।  जहां  तक

 दूसरे  अधिकारी का  सम्बन्ध  वे  एक  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीश  प्  जहां तक  मैं  जानता

 वे  झपना  कार्य  बहुत  तरह  कर  रहे  हैं  ।  यदि  किसी  भी  माननीय  सदस्य  को  इन  अधिकारियों  के

 विरुद्ध  कोई  सच्ची  शिकायत  हो  तो  मैं  किसी  भी  पक्ष  के  माननीय  सदस्य को  तथ्य  बताने  के  लिये

 आमंत्रित  करता  हूँ
 ।

 में  अवश्य  इन  मामलों  पर  गौर  करूँगा  ।  मैं  श्री  गिडवानी  से  इस  बात  से  सहमत हूँ

 कि  यथा  सम्भव  सच्चाई  से  काम  करना ही  पर्याप्त  नहीं  हैं  ।  कई  भ्र वसर  ऐसे  ५  हैं  जब  कि  हमें

 कड़ाई  से
 भी

 काम  लेना  पड़ता  है  ।  मैं  उन्हें  यह  बता  दू  कि  सरकार  ,  जो  कि  ५  सहयोग  से  काम

 चला
 रही  प्रा वश्य कता  पड़ने  पर  कड़ाई  से  काम  लेती  है  शौर

 न  केवल  जनता के  लिये  अपितु

 कारियों  के  लिये भी  सदैव  न्याय कारी है  ।  इस  बात की  सदैव  सम्भावना  रहती है  कि  किसी  मामलें

 में  अनुचित या  ग्रतिशयोक्तिपूर्ण  जानकारी  दे  दी  जाये  ।  कुछ भी  हो  हमें  यह  ध्यान  रखना  पड़ेगा

 कि  कल्याणकारी राज्य  के  संस्थापन की  सफलता  इस  सभा  द्वारा  सरकार  को  तथा  सभी  स्तरों पर  कार्य

 पालिका  पदाधिकारियों  को  दी  जाने  वाली  सहायता  के  ऊपर  निरभर हैं  ।  इसलिये  हमें  पूर्ण  सहयोग

 की  भावना  रखने का  प्रयत्न  करना  चाहिये  ।  जब  कभी  कोई  अधिकारी  गलती  करता  है  तो  हम  उसे

 दंड  देंगे  किन्तु मैं  सभा से  यह  विनम्र  निवेदन  करूँगा कि  एक  दो  उदाहरणों  से  ही  हमें  सामान्य

 निष्कर्ष  नहीं  निकाल लेने  चाहिये  ।  हम  यथा दा क्ति  प्रयत्न
 कर  रहे  हैं

 ।
 एक  बहुत  महत्वपूर्ण  प्रयोग

 किया जा  रहा  जिसकी  सफलता के  लिये  हमें  जनता  के  सभी  वर्गो--जिनमें हमारे  अधिकारी  शामिल

 हैं--का  उत्साहपूर्ण  सहयोग  तथा
 सच्चे  प्रयत्न  की

 शभ्रावश्यकता  इसलिये  मैं  mat  करता  हूं

 कि  हम  सचदेव  इन  परिस्थितियों  को  ध्यान  में  रखेंगे ।

 अब  qa  विषय  को  लेता  हूँ  ।  यह  भ्रनुसूचित  जातियों  अ्रनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  के

 सम्बन्ध  में  है  ।  उनकी  स्थिति  बहुत  नाजुक  हैं  ।  उन्होंने  शताब्दियों  तक  अन्याय  श्र  अत्याचार
 कभ

 सहे  इसलिये  जब  कभी  अनुसूचित  जातियों  waar  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  के  कोई  सदस्य  हमारा

 कठोर  आलोचना  भी  करते  भले  हीं  वह  बिना  कारण  F  उनकी  आलोचना  को  सलाह

 के  रूप में  ग्रहण  करता हूँ  क्योंकि  अनुसूचित  जातियों  att  भ्रनुसूचित  area  जातियों  के  उद्धार

 के  लिये हमें  यथाशक्ति  प्रयत्न  करना है  |  वें  विभिन्न  प्रकार के  कष्ट  भोग रहे  हैं

 जहाँ  तक  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  का  प्रदान  हमने  उन्हें  जंगलों  में  धकेल  दिया है  शौर

 उन्हें  गिरिजन कहते  हैं  ौर  वे  निरंतर  बनवास  का  कष्ट  भोग  रहे  हैं  ।  हमें  उन्हें  भारतीय  समाज के

 मंच  पर  लाना है  ।  हमें  उन्हें  अभीष्ट  प्रकार से  जीवन  यापन  करने  देना  है  ।  हमें  उनकी  संस्कृति

 की रक्षा  करनी  क्योंकि  उनकी  संस्कृति  बहुत  ऊंची  साथ ही  उन्हें  उन  सारे  अ्रधिकारों  व

 सुविधाओं  के  उपभोग
 का  अधिकार है  जो  कि  उन्हें एक

 भारतीय  नागरिक
 के  नाते  सिलनी  चाहिये

 |

 संविधान  में  भी  यह  व्यवस्था  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  ख़ादिम  जातियों  के  कल्याण  तथा  झा दिस  जाति

 के  क्षेत्रों  में  प्रशासन  के  सुधार  के  लिये  प्रति  वर्ष  कुछ  झ  देगी
 ।

 इन  रूसवासी  परिषदों  का  भार

 वहन  करने  के  लिये  श्रीराम के  पहाड़ी  ज़िलों  को  बहुत  बड़ा  अ्रनुदान  दिया  गया  हैं
 ।

 बहुत  सी  दूसरी

 चीज़े  भी  की  जा  सकती  हैं  ।

 जहां तक  अनुसूचित  जातियों  का
 set  मेरी  राय

 में
 उनकी

 निर्योग्यता  इनसे
 भी  बढ़

 कर  हैं  कौर  उन्होंने  अधिक  कष्ट  सहा  है  क्योंकि
 नियोग्यतायें  असह्य  थीं

 चाहे  केन्द्रीय सरकार  हो  या  राज्य  सरकारें  सभी  सरकारों  का  यह  कर्तव्य
 शौर

 कार  होगा  कि  वे  न  केवल  उनके  लिए  nfs  अच्छी  आर्थिक  स्थिति  की  व्यवस्था  करें  बल्कि  जिन
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 [  शी  दातार  |

 सामाजिक  निर्योग्यतात्रों से  वे  पीड़ित हैं  उन्हें भी
 हूर  करें

 ।
 में  मानता  हूँ  कि  देश के

 देहाती
 भागों

 में  अस्पृश्यता की  यह
 बुराई  अभी  भी  ज़ोरों

 पर  है
 ।

 हमें  यथासम्भव  इसे  दूर  करने के  लिये

 नालियां  करनी  होंगी  ।  यहां  पर  भी  हम  विरोधी  विचार  धाराओं  को  देखते  हैं  या  हमें  उनका

 सामना  करना  पड़ता हूं  ।  छुक  विचार  धारा  वाले  लोगों का  मत  हैं  कि  हमें  दंड  विधियां  बनानी

 चाहिए  कौर  भ्रस्पृदयता  निवारण  क  लिये  हमें  दंड  विधियां  लागू  करनी  चाहिए ।  दूसरी भोर  हमें  यह

 बात  भी  ध्यान  में  रखनी  होती  कि
 ये

 निर्धन  जिनकी
 जन

 संख्या
 प्रत्येक  गांव  में  बहुत  ही

 कम  ऊंची  जाति  वालें  लोगों  की  दया पर  रहते  इसलिये  यदि  श्राप  अस्पृश्यता  निवारण  के

 लिये  बहुत  ही  कठोर  विधियां  भी  पारित
 कर  दें  तो

 उसका  परिणाम
 यह  होगा कि  अन्य  जातियों

 के  लोगों  में  प्रतिक्रिया या  खिचाव  की  भावना  पदा  होगी  alt  सम्भव  है  वे  बदला  लेने के  लिये  इन

 लोगों को  जो  जीने का  अधिकार  है  उससे  भी  इन्हें  इन्कार  कर  दें  ।  इस  लिये  हमें  गलतियां

 करनें  वालों  को  शान्तिमय  तथा  हृदयग्राही  ढंगों  द्वारा  इन  बातों  से  रोकना  है  और  हमें  उन्हें  यह

 भी  बताना  है  कि  हिन्दुम्नों  में  समाज  विरोधी  तत्वों  को  यह  समझ  लेना  चाहिये  कि  यदि  वे  समझाने

 सेनमाने  तो उन्हें  विधि  के  प्रवर्तन  के  चरागे  झकना  होगा  ।  सरकार  इस  नीति पर  चल  रही है  |

 हम  चाहते  हैं  कि  भ्र स्पृश्य ता  अधिनियम
 के  उपबन्धों  का  कड़ा  से  कड़ा  पालन  किया  जाय

 भारत  राज्य  से  इस  ममाले पर  बात  कर  रही  है  झर  हम  अपनी  कौर से  पुरा

 प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ।  वास्तव  में  यद्यपि  यह  राज्यों  का  एक  विषय  है  तथापि  हम  विभिन्न  राज्य

 सरकारों  को  प्रचार  करने  के  लिये  कुछ  अनुदान
 भी

 दे  रहे  wea  एक  अपराध  यह qe

 सयाल  के
 विद

 एक  पाम  हैं
 और

 इसका  अन्त  लाना  चाहिये  इस  वात  को  कट्टर  मार्मिक

 हिन्दुओं  को  समझाने  के
 के  लियें  mic  उनकी  आत्मा  को  उभारने  के  लिये  विभिन्न  ढंगों  के  द्वारा

 हृदयग्राही  प्रचार  करने  के
 प्रयोजन  से  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना

 के
 दौरान

 में  लगभग एक  करोड़  रुपये

 ay  faa गए  हूँ  ।

 श्री  बेलायुधन  :  कया  इस  राशि  का  उपयोग  के  स्थान  पर
 दुरुपयोग

 नहीं  न  ?

 श्रीमती  खोंगमेन  उठीं

 1  उपाध्यक्ष  महोदय  :  शान्ति ।  पहलें  एक
 प्रश्न

 का  उत्तर  दे  दिया  जाय  तब दूसरा  प्रश्न

 पूछना  चाहियें
 |

 श्री  दातार :  मैँ  अनुसूचित  जातियों
 से

 सम्बन्धित  प्रश्न
 का

 उत्तर  दूंगा  कौर  उसके
 बाद

 सूचित
 आ्रादिम  जातियों  के  प्रदान का  उत्तर  दूंगा  ।

 जहां  तक  अनुसूचित  जातियों  का  सम्बन्ध  है  हमारे  पास जो  प्रतिवेदन  हैं  उनसे  मैं  इस  बात

 से सन्तुष्ट  हूँ  कि  राज्य  सरकारें
 कार्य  बड़ी ही  खूबी  से  कर  रही  हैं  ।  मैँ माननीय सदस्य  को  यह

 भी  बता हू
 कि  कुछ  भ्रमित  भारतीय

 संस्थाएं  यह  कार्य  बहुत  ही  west  तरह  से  कर  रही  हैं
 और

 उनकी  सहायता  भी  करत  रहें  हैं
 ।

 श्रीमती  खोंगमेन  :  मैँ  माननीय  मंत्री  से  स्पष्टीकरण  के  लिये  एक  बात  पूछना  चाहती  हूँ
 ।  कया

 सरकार  संविधान  की  छठी  ठ ६५  के  सम्बन्ध  में  एक  संशोधन  प्रस्तुत  करने  की  आवश्यकता पर  विचार

 कर  रही ह  ।

 श्री  दातार  :
 सरकार

 के  ऐसे  किसी  प्रस्ताव  की  बात
 मुझे  मालूम  नहीं  हैं

 ।
 यदि

 छठी
 अनुसूची

 में  संशोधन  किये  जाने  के  लिये  माननीय  सदस्य  के  ठोस
 कारण  हैं

 तो  निश्चय  ही  मैं  इस  मामलें पर

 विचार
 करूँगा  आ्रौर*देखूंगा

 कि  क्या  कुछ  किया  जा  सकता  हूँ
 ।

 परन्तु  मैं  माननीय  सदस्य को  यह
 बता

 aa a अंग्रेजी  में
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 दूं  कि  हम  ज़िला  परिषदों  की  सहायता  के  प्रयोजन  से  प्रासाद  सरकार  को
 अनुदान

 की  भारी
 राशियां

 दे  रहे  हैं  ।  कुछ  मामलों में  हम  लगभग  ४०
 लाख  रुपया  रह ेहैं  संविधान  के

 भ्रमित
 जो

 घाटा  हो  उसे  हमें पूरा  करना  होता  यदि  माननीय  सदस्य  की  कोई  शिकायतें हैं  तो  अच्छा  यह

 होगा  कि  उन  विशिष्ट  बुराइयों  और  कमियों  को  देखा  जाय  कि  वे  क्या हूँ  और  हम  उन्हें  दूर
 कर

 सकते हैं  ।  केवल  संवैधानिक  विधि  में  ही  परिवर्तन  मात्र से  यह  सब  सदियों  पुरानी  बुराइयां  दर  नहीं

 की  जा  सकतीं शर  इनका  ग्रस्त  नहीं  किया जा  सकता है

 शो  बेलायुधन  :  अ्रनुसूचित  जातियों तथा  अछूतों  की  अंखिल  भारतीय  संस्थाओं को  अनुदानों

 के  सम्बन्ध  मे ंमें  प्रतिवेदन  से  जो  कुछ  समझ  पाया  हूँ  वह  यह  हैं  कि  इसका  उपयोग  अस्पृश्यता

 निवारण  के  स्थान पर  '  अधिकतर  सत्तारूढ़  दल  के  राजनीतिक  संरक्षण  के  लिये  किया  गया  हूँ  ।

 शो  दातार  :  मेरे  माननीय  मित्र  का  विचार  बिल्कुल  ग़लत  हैं  ।  जहां  तक  हमारा  सम्बन्ध

 हुम  ख्यातिपुर्ण तथा  गौरवशाली  प्रतीत  भारतीय  संस्थानों  से  व्यवहार  करते हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अरब  हमें  यह  स्वीकार  कर  लेना  चाहिये  कि  वास्तविक  मतभेद  हैं

 ~
 fat  दातार  :  जहां  तक  राज्य  सरकारों  का  सम्बन्ध  वे  भी  पुरी  तरह  छानबीन  करने

 बाद  निर्णय  करती  हैं  या  योजनाओं  पर  स्वीकृति  देती  हैं  ।  इसलिये  मेरे  माननीय  faa  का  जल्दी  में  यह

 fry  कर  लेना  उचित  नहीं  है  कि  अनुदानों  की  प्रचार  के  लिये  उपयोग  किया  जा  रहा  है  ।  वास्तव  में  हमने

 एक  निर्बन्धन  लगाया  था  जिसे  एक  अखिल  भारतीय  संस्था  ने  स्वीकार  नहीं  किया  था  ।  निर्बन्धन  यह  था

 कि  इसे  अस् पद यता निवारण  के  प्रचार के  प्रयोजन के  अतिरिक्त  अन्य  किसी  भी  प्रकार  के  प्रचार  के

 योजन  के  लिये  उपयोग  नहीं  किया  जायेगा  |  उन्हें  केवल  यहीं  एक  बात  करनी  होती  है  ।  मैं  यह  भी  बता

 देना  चाहता  हुं  कि  जहां  तक  अनुसूचित  भ्रनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  कौर  पिछड़े  हुये  वर्गों  का

 सम्बन्ध  हम  ने  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  भ्रमित  राज्य  सरकारों  को  दी  जानें  वाली  राशि  बढ़ा

 कर
 45.0

 करोड़  रुपये  कर  दी  है
 ।

 श्री एन०  राबिया  :  एक  जानकारी  सम्बन्धी  wer  है
 ह  ०७

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  माननीय  सदस्यों  को  बताना  चाहता  हुं  कि  जितना  अधिक  विघ्न  होगा

 उतना  अधिक  मंत्री  का  समय  लगेगा  इस  से  सदस्यों  को  यह  हानि  होगी  कि  उनके  लिये  प्राप्त  समय

 केम  हो  जायेगा

 श्री  एन०  राबिया  में  माननीय  मंत्री  से  यह  जानना  चाहता  हुं  कि  प्रशासन  में  ate  विशेष

 रूप  से  भारतीय  प्रशासन  सेवा  तथा  भारतीय  पुलिस  सेवा  में  अनुसूचित  जातियों  ake  अनुसूचित  ख़ादिम

 जातियों  के  प्रतिनिधान  के  सम्बन्ध  में  जो  झाइवासन  दिया  गया  था  उस  का  क्या  हुआ  है
 ?

 श्री  दातार  में  इस  का  कई  बार  उत्तर  दे  चुका  परन्तु  में  यह  बता  देना  चाहता  हूं  कि

 जहां  तक  उच्चतम  पेवाओओ  का  सम्बन्ध  धर्म  धीरे-धीरे  कार्यवाही  करनी  है  ।  संविधान  के  अनुच्छेद  देश

 में  भी  कहा  गया  है

 ऑफ  बनाये  रखने  की  संगति  के  ष्  में  माननीय  सदस्य  को  यह  बिना  चाहता

 हूं  कि  हमने  भारतीय  प्रशासन  सेवा  तथा  भारतीय  पुलिस  सेवा  के  नियमों  में  कुछ  उपबन्ध  किये  हैं  जिसके

 जहां  तक  श्ननुसूचित  जातियों  ite  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  के  उम्मीदवारों  का  सम्बन्ध
 हमने  लोक  सेवा  संघ  आयोग  के  स्वविवेक  पर  अधिकतर  बात  छोड़  दी  है  शर  इस  के  अधीन

 उन्हें  स्वतंत्रता  है

 कि

 वे  जिस  सीमा  तक  उचित  समझे  उस  सीमा  तक  स्तरों  को
 नीचा  कर  दें  ।  इसलिये

 मूल  अंग्रेजी  में
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 माननीय  सदस्य  देखेंगे
 कि

 भ्रनुसूचित  जातियों  कौर  अनुसूचित  afer  जातियों  के  उम्मीदवारों  की  संख्या

 बढ़ रही  है
 ।
 मैं  मानता  हूं

 कि
 संख्या  में  यथासम्भव  वृद्धि  नहीं  हो  रही  है  परन्तु  हमें  इस  बात  को  भी  ध्यान

 में  रखना  होगा  कि  शिक्षा  सम्बन्धी  उन्नति  सभी  aire  भी  होनी  है  ।  जैसा  कि  एक  माननीय  सदस्य  ने  ठीक

 ही  कहा  जहां  तक  इन  आयोग  व्यवितयों  का  सम्बन्ध  है  उनके  पास  विश्वविद्यालयों  की  डिग्रियां  होने
 के  अ्तिरिवत  उन्हें  उचित  रूप  से  प्रशिक्षित  होना  भी  भ्रपेक्षित  है  ।

 इसलिये  मैंने  कुछ  संस्थाओं  को  सुझाव  दिया है  कि  वे  अनुसूचित  जातियों  कौर  अ्रनुसूचित

 झादिम  जातियों  के  आवेदकों  को  इस  परीक्षा  में  बैठने  के  लिये  प्रशिक्षण  देने  के  प्रदान  पर  विचार  करें  ।

 राज्य  सरकारें  झर  केन्द्रीय  सरकार  भी  इस  बात  पर  विचार  करेगी  कि  क्या  इस  प्रकार  का

 कोई  प्रयत्न  किया  जाना  है  क्योंकि  केवल  ऐसे  ही  प्रयत्न  से  उनकी  संख्या  में  वृद्धि  की  जा  सकती  है  ।  मैं

 लोक-सभा को  बाता  दूं  कि  हम  चाहते  हैं  कि  उनकी  संख्या  में  वृद्धि  वे  प्रतीक  संख्या  में  लियें  जायें
 क्यों

 कि

 उनकी  संख्या  लगभग  सात  करोड़  है  इसलिये  इस  अनुपात  से  उनके  उम्मीदवारों  की  संख्या
 भी  अधिक

 हो
 ।

 परन्तु  हम  तब  तक  ऐसा  नहीं  कर  सकते  जब  तक  कि  हमें  ऐसे  व्यक्ति  न  मिल  जायें  जो  शिक्षा  रानी  की

 उच्चतम  नहीं  बल्कि  न्यूनतम  ५  रखते  हैं  ।  हमारी यह  इच्छा  है  कौर हम  ने  एक  नियम भी  निर्धारित

 किया  है  कि  संघ  लोक  सेवा  आयोग  को  इस  बात  की  छूट  देनी  होगी  कि  नहू  भ्रनुसूचित  जाति  या  भ्रनुसुचित

 जाति  के  उम्मीदवार  की  सामान्य  काय  पूति  को  देखें  पौर  फिर  यदि  वह  इस  बात  से  सन्तुष्ट  हो  कि  वह

 उम्मीदवार  साधारणतया  मानों  का  उत्तर  दे  रहे  नहीं  कि  वह  सब  से  ढंग  से  प्रश्नों  का  उत्तर

 कयोंकि  हमें  सर्वोत्तम  उम्मीदवार  मिल  रहे  तो  वह  उस  उम्मीदवार  को  ले  इसलिये  जब  कभी

 भी  ऐसे  व्यतीत  इस  सीमा  के  भीतर  द  उन्हें  स्वाभाविक  रूप  से  लें  लिया  जाता  चाहे  परीक्षा  में
 a.

 उनका कोई  भी  स्थान  क्यों न  हो  ।  यह  शर्त  जरूर  है  कि  उन्होंने  न्यूनतम  अपेक्षित  ट्रंक  प्राप्त

 कर  लिये  हों
 ।

 मुझे  मालूम  है  कि  एक  विशिष्ट  मामले  में  अनुसूचित  जाति  के  एक  उम्मीदवार  का
 £०वां

 a.
 स्थान  था  परन्तु उसे  ले  लिया  गया  थ्री  ।  वास्तव में  हमने  लगभग  चालीस  उम्मीदवार  लिये थे

 परन्तु  भ्रनुसूचित जाति  के  इस
 विशिष्ट  उम्मीदवार  का  €०वां

 नम्बर
 था  ale

 फिर  वह  ले

 लिया  गया  ॥

 श्री  बेलायुधन
 :

 लिपिक  के  पद  अवसर-सचिव के  पद  पर  नहीं  ।

 श्री  दातार  :  जी  भारतीय  प्रशासन  सेवा  के  लिये  वह  उम्मीदवार  लिया  गया  था  यही  मैं

 माननीय  सदस्य
 को

 बताना  चाहता  था
 ।

 माननीय  सदस्य  ग़लत  जानकारी  के  आ्राधार
 पर

 बोलते | ्
 = 2

 महोदय
 :

 यदा  कदा  की  )  दी  जा  सकती  है  परन्तु  श्रनिस्वित  समय  के

 लिये  ऐसा  नहीं  हो  सकता  मंत्री  के  भाषण  में  बाधा  न  डाली  जाय  ।

 fait  दातार  हम  इस  बात  का  ध्यान  रखते  हैं  कि  कोई  भी  व्यक्ति  जिसकी  अधिकतम  नहीं  बल्कि

 न्यूनतम  श्रहतायें  उसे  ले  लिया  शर्ते  यह  है  कि  लोक  सेवा  संघ  आयोग  ने  उसकी  सिफ़ारिश

 की  हो  |

 मैं  लोक-सभा  को  बता  देना  चाहता  हूं  कि  जब  तक  इस  विशिष्ट  प्रशन  का  सम्बन्ध  सरकार  यह

 चाहती  है  कि  सरकार  अनुसूचित  जातियों  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  के  उम्मीदवारों  की  संख्या

 में  '  जितनी-जितनी जल्दी  सम्भव  हो  विधि  हो  ।

 अब  मैं  एक  ऐसे  मामले  की  चर्चा  करना  चाहता  हूं  जिसका  सम्बन्ध  भ्रांगल-भारतियों  से  है  ।
 मेरे

 पास  इस  समय  उत्तर  प्रदेश  के  मुख्य  मंत्री  का  एक  पत्र  है  जिसके  अनुसार  मैंने  देखा  है  कि  अनुदान  की  राशि

 मल  अंग्रेजी
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 में  बिल्कुल  भी  कमी  नहीं  की  गई  है  ।  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  जो  कुछ  किया  यह  था  कि  उसने  पक्ष  धनराशि

 का  उपबन्ध  नहीं  किया  जो  पहले  पहले  निश्चित  को  थी  क्योंकि  वह  संविधान के  अन्तर्गत

 ata  वर्ष  के  orate  दस  प्रतिशत  कम  की  जा  सकती  थी  ।  इसलिये  जो  कुछ  किया  गया  वह  यह
 था  कि

 कह  धनराशि  किसी  हद  तक  कम  कर  दी  गई  परन्तु  उस  कमी  से  जांगल-भारतीय विद्यार्थियों  के  लाभ  के

 लिये  कतिपय  बांग्ल-भारतीय  संस्थाओं  को  दिये  जाने  वालें  अनुदानों  में  कमी  नहीं  हुई  ।

 वास्तव  कुछ  झ्रांगल-भारतीय  संस्थायें  ऐसी  थीं  जो  बन्द  कर  दी  गई  थीं  ।  चाहे  जसा  भी  हो  जहां

 तक  प्रस्थान  का  सम्बन्ध  है  जिन्हें  प्रदान  प्राप्त  करने  का  झ्र धि कार  उन्हें वही  अनुदान  दिया

 जा  रहा  है  ।  इस  कमी  के  परिणामस्वरूप  जो  कुछ  किया  गया  है  वह  यह  है  कि  बचत  कम  हुई  है  |

 भारतीय  संस्थाओं को  प्रति  ag  झन दान  देने  के  लिये  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  कछ  धनराशि  निश्चित

 कर  रखी  थी  भ्र  उसमें  बचत  इसलिये  होती  थी  क्योंकि  उनकी  संख्या  अधिक  नहीं  थी  ।  जन्नत  छ

 संस्थायें  बन्द  कर  दी  गईं  ।  चाहे  जो  भी  gat  arg  देखेंगे  कि  धनराशि  उतनी  ही  जहां तक  विभिन्न

 निकायों  के  भगतान  का  सम्बन्ध  है  वह  राशि  कम  नहीं  की  गई  है  ।  इसलिये  मेरे  मित्र  का  उत्तर  प्रदेश  सरकार

 पर  यह  आरोप  लगाना  कि  उसने  किसी  खास  प्रयोजन  से  ्  कम  किया  है  ठीक  नहीं  है  ।  उत्तर  प्रदेश

 सरकार  ने  हमें  यह  श्रीनिवासन  दिया  है  कि  जहां  तक  निर्धन  विद्याथियों  को  भ्रनदानों का  सम्बन्ध  वे

 अनुदान  वैसे  ही  बने  रहेंगे  चाहे  प्रत्यक्ष  निश्चित  धनराशि  कुछ  भी  हो  ।

 जहां  तक  त्रिपुरा  और  मणिपुर  का  सम्बन्ध  मुझे  बहुत  खुशी  है  कि  त्रिपुरा  के  माननीय  सदस्यों

 ने  अ्रपनी  व्यथाओं  का  उल्लेख नहीं  किया  ।  वास्तव  में  वह  व्यासो ंकी  एक  सुची  है  प्रौढ़  यदि  मैं  गलती

 नहीं  कर  रहा  तो  सबसे  अधिक  कटौती  प्रस्ताव  इस  एक  मद  के  सम्बन्ध  में  ही  कुछ  हद  तक  अन्य

 मदों  के  सम्बन्ध  में  भी  जहां  तक  मणिपुर  का  सम्बन्ध  है  ।

 जहां  तक  भूमियों  के  सम्बन्ध  में  उठाये  गये  का  सम्बन्ध  मैं  माननीय  सदस्य  को  संकेत  करूंगा
 कि  इन  लोगों  को  उचित  ढंग  से  बसाने के  कें  जिये  राज्य  सरकार को  बहुतसा  धन  दे  दिया  गया

 है  ।  द्वितीय  पंचवर्षीय योजना  में  ६०  लाख  उपबन्ध  किया  गया  है  प्रौढ़  हमारी  यह  इच्छा  है  कि

 भूमियों  के  यथासंभव  अधिक  से  अधिक  परिवार  ठीक  तरह  से  बस  जांय  |  संभव  है  कि  इस  साल  में  हम  ६

 लाख  रुपये  से
 भी

 भ्रमित  का  भ्रनुदान  दें
 और  १५००  परिवार  ठीक  तरह  बस  जायें  और  वे  जिस  बुरे

 साय  में  लगे  हुए  हैं  उसे  छोड़  दें  ।

 ग्न्य  बातों  के  सम्बन्ध  में  भी  मैने  विभिन्न  कटौती  प्रस्तावों  में  उठाये  गये  समस्त  मामलों  की  जांच

 की  हेट्रो  मैं  माननीय  सदस्य  को  यह  न्राइवासर  दे  सकता  हुं  कि  वहां  का  शासन  हमारे  सहयोग  से

 सूचित  ख़ादिम  जातियों  के  जो  कि  त्रिपुरा  की  जनसंख्या  के  एक  बड़े  भाग  का  निर्माण  करती आर्थिक

 र  दोषिक  विकास  के  लियें  प्रत्येक  झा इवा सन  कार्य  करेगा
 ।

 मैँ  कह  सकता  हूं  कि  मणिपुर  के  मामले  में

 भी  वहीं  चीज  की  जा  रही  है  ।

 अब  में  छोटे-छोटे मामलों  पर  भ्राता  हूं  ।  श्री  राघवाचारी  ने  यह  कहा  था  कि  हमने  संजो

 घित  दंड  प्रक्रिया  संहिता  के  परिणामों  के  सम्बन्ध  में  कभी  तक  अंक  नहीं  दिये  मेँ  माननीय  सदस्य  को

 केवल  इतना  ही  संकेत  करूंगा  कि  दंड  प्रक्रिया  संहिता  को  संशोधित  रूप  में  १  १९५६ को  ही  लाग

 किया  गया  था  Ae  इसलिये  इतनी  जल्दी  यह  नहीं  बताया  जा  सकता  कि  स्थिति  क्या  है  ।

 फिर  जहां  तक  अनुसूचित  जातियों  को  विधि-सम्बन्धी  सहायता  का  सम्बन्ध  वह  बम्बई में  दी

 जा  रही  है  ।
 प्रभी  भी  ऐसे  मुकदमों  में  जिनके  पक्ष  रूप  में  अनुसूचित  जातियों  के  लोगों  उनको  सहायता

 प्रौढ़  सलाह  देने  के  प्रयोजन  के  लिये  बम्बई  सरकार  ने  कुछ  वकील  नियुक्त  किये  हैं
 ।
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 थ्रो  सिंहासन  सिह  गोरखपुर--दक्षिण  परन्तु  मैँ  समझता  हुं  प्रदेश  में  ऐसी

 कोई  व्यवस्था  नहीं  है  ।

 श्री  दातार
 :  मुझे  मालूम  नहीं  है  ।  फिर  भी  मैंने इस  बात  को  नोट  कर  लिया  है  ।

 मैं  झपने  माननीय  मित्र  से  सहमत  हूं  कि  जहां  तक  झ्रनुसूचित  जातियों  atk  अ्रनुसुचित  श्रादिम

 जातियों  के  निर्धन  व्यक्तियों  का  सम्बन्ध है  उनको  विधि  सम्बन्धी  सहायता  के  प्रभाव  के  कारण  हानि  नहीं

 होनी  चाहिये
 ।

 वह  ऐसा  मामला  है  जिसमें  सरकार  जो  कुछ  भी  संभव  होगा  करेगी
 ।

 माननीय  सदस्य  श्री  गाडगील  ने  कहा  कि  एक  जिले  में  एक  स्थान  पर  विधि-जीवी  संघ

 द्वारा  एक  भ्रनुसूचित  जाति  के  वकील  को  प्रवेश  नहीं  करने  दिया  |

 माननीय  सदस्य
 :

 सीतापुर  में  ।

 श्री  दातार  :  मुझे  सूचना  मिली
 ।  इस  खास  मामले  जहां तक

 विधि-जीवी  संघ  की  बैठक

 का  सम्बन्ध  १०६  में  से  केवल  ६०  सदस्य  उपस्थित  थे  |  इसलिये  जो  संकल्प  उन्होंने  पास  किया  वह

 उनकें  विधान  के  शक्ति  परस्तार  घोषित  कर  दिया  गया  क्योंकि  उसको  दो  तिहाई  बहुमत  प्राप्त  नहीं  था  ।

 इस  झ्राधार पर  प्रवेश  की  अनुमति नहीं दी गई थी नहीं  दी  गई  थी
 |  हमें यह  सूचना  मिली  है  कि  विधि  जीवी

 संघ
 का

 सदस्य होने  में  उसकी  सफलता का  कारण  परिस्थितियां  थी  जिनके  कारण  संकल्प  अवैध  हो

 उसका  अस्पृश्यता  के  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  था  |

 पश्न  सारंग धर  दास  कटक )
 :  यह  बात  स्पष्ट  नहीं  हुई  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 बात  यह  है  कि  १०६  सदस्य  थे  कौर  संकल्प  को  प्रभावी  बनाने  के
 लिये

 दो  तिहाई  बहुमत
 की

 आवश्यकता
 थी  ।

 केवल
 ६०

 ही  सदस्य
 उपस्थित

 थे
 जो  कि

 दो  तिहाई से  बहुत

 कम  हैँ  ।

 Tatt  पुलिस
 :

 क्या  इसी  कारण  प्रवेश  की  न्य  नहीं  दी  गई
 ?

 fait  दातार
 :  जी  ,  अस्पृश्यता  के  कारण  ऐसा  नहीं  हुआ

 ।
 हमारे  माननीय  सहयोगी  को

 प्राविधिक  या  विधि  सम्बन्धी  टी  के  कारण  प्रवेश  नहीं  दिया  भ्र स्पृश्य ता के  कारण  नहीं
 ।  जहां तक

 अस्पृश्यता
 के

 प्रदान  का  सम्बन्ध  उस  संघ  के  सदस्य  उसमें  विश्वास  नहीं  करते  हैं
 ।

 इस  तरह  मैंने  बहुत  मुख्य-मुख्य  बातों  की  चर्चा  की  विश्वास  है  कि  मंत्रालय  के  कार्यों  के  सम्बन्ध

 में  माननीय  सदस्यों की  जो  est  राय  है  उसकी  पुष्टि  आगे  बोलने  वाले  सदस्य
 भी

 करेंगे
 ।

 श्री  एल०  जोगेश्वर  fag  :  मैं  प्रतिवेदन  में  उल्लिखित  सभी  बातों  का

 वर्णन  न  करके  केवल  मनीपुर  राज्य  के  उत्तराधिकार  के  प्रदान  के  सम्बन्ध  में  ही  विचार  प्रकट  करूंगा
 |

 मनीपुर  राज्य  के  महाराजा  के  निधन  के  उपरान्त  उसकी  चार  पत्नियों  से  जनित  चार  पुत्र  उसकी

 गही  के  दावेदार  THY  उनमें  से  दूसरे  पुत्र  को
 भी

 भ्र स्थायी  रूप  से  गहरी  दे  दी  गई  है  जिसके  कारण  सारे

 राज्य  में  इसका  विरोध  किया  जा  रहा  है
 |

 मैं तो  व्यक्तिगत रूप  से  राजाओं  की  नियुक्ति का  विरोधी  हूं  शर  मैंने  गत  राय-व्यस्क सत्र

 में  इसी  सभा  में  राजाओं  को  दी  जाने  वाली  निजी  थैली  का
 घोर  विरोध  किया

 था  ।  परन्तु  यहां
 पर

 तो  मैं  केवल  यही  बता  रहां  हूं  कि  महाराजा  के  दूसरे  पुत्र  को  गद्दी  सौंप  देने  से  सारे  राज्य  में  इसका  कितना

 विरोध  हो  रहा  है  ।  परम्परा  के  अनुसार  तो  प्रथम  पुत्र
 को  ही  अधिकार  दिया  जाना  परन्तु  उसे

 इस  अधिकार  से  कुंचित  कर  दिया  गया  इसीलिये  वहां  पर  एक  भयंकर  भ्रान्दोलन  हो  रहा  है एएए

 मूल  अंग्रेजी  में
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 इसलिये  इस  सभा  से  मेरी  प्रार्थना  है  कि  वह  इस  में  हस्तक्षेप  .  करे  भर इसे  सुलझाने का

 प्रयत्न  क्योंकि  मैं  समझता  हुं  कि  यही  एक  मंच  है  जहां  पर  हम  इन  बातों की
 चर्चा

 कर  सकतें हूँ  ।

 प्रथम  पुत्र  को  गद्दी
 न

 देने  का  कारण  यह  बताया  जाता  है
 कि

 वह  एक  देहाती  लड़की  से  उत्पन्न
 था  |  परन्तु  वास्तव  में  वह  विवाह  हिन्दू  विधि  के  झ्रनुसार  हुआ  था  जिसमें  सभी  प्रकार

 की
 रीतियों  तथा

 संस्कारों  का  पूरा-पूरा  अनुसरण  किया  गया  था  ।  परन्तु  उसके  दावे
 को

 ठुकरा  दिया  गया  है
 ।

 महोदय  :  जहां  तक  इन  बातों  का  सम्बन्ध  माननीय  सदस्य  इनके  बारे  में  मंत्री

 महोदय से  बातचीत  करें  |  यह  स्थान कोई  ऐसा  मंच  नहीं  है  जहां  पर  इस  प्रकार  की  बातों  की  चर्चा
 की

 जा

 सके |  वह  इस  का  अनचित  लाभ  न  ।  यदि  उन्हें  राजा  महाराजाओं के  बारे  में  कुछ

 कहना  है  तो  वह  मंत्री  महोदय  से  वस  कह  सकते  हैं  ।

 श्री  एल०  जोगेश्वर  सिह  :  धौलपुर  में  भी  ऐसा  मामला  था  कौर  उसका  निर्णय  एक  भ्रायोग

 द्वारा  किया  जा  रहा  है  ।  मैं  चाहता  हुं  कि  मनीपुर  के  बारे  में
 भी

 एक  आयोग  नियुक्त  किया  जाये
 |  इसीलिये

 वहां
 की

 स्थिति
 को

 स्पष्ट  करते  हुये  मैँ  यह  कहना  चाहता  हूं
 कि

 अरब  जिस  दूसरे  को  उत्तराधिकारी
 बनाया गया  उसकी  मां  की  राजा  के  साथ  शादी  दरबार  द्वारा  ग्र मान्य  घोषित  कर  दी  गयी  थी  ।  इसके

 बारे  में  मनीपुर  के  दरबार  ने  ३-४-४२ के  अपने  संकल्प  संख्या  १०  में  स्पष्ट  घोषित  कर  दिया  गया
 था

 कि  वह  शादो  मान्य  न  होगी  ।  इसलिये  दरबार  की  घोषणा  को  ठहराया  नहीं  जा  सकता  |

 सहोदय  :  मैं  समझ  नहीं  सका  कि  माननीय  सदस्य  कहना  क्या  चाहते  हैं  ।  हमें  इन

 शादियों-वादियों से  कोई  लेन  देन  नहीं  है  ।  प्राय  अपना  समय  व्यर्थ  न  गवांये  |

 श्री  एल०  जोगेश्वर  सिह  :  मणिपुर  वलिय  करार  क  अच्छा  संख्या  ६  में  राज्य  की  सभी

 प्रथाओं  पर  परम्पराओं  का  उल्लेख  है  ।  संघ  सरकार  ने  राज्य  के  उत्तराधिकार  की  प्रथा  तथा  विधि  की

 रक्षा  करने  का  वचन  दिया  परन्तु अब  सरकार  स्वयं ही  उस  विधि  तथा  प्रथा  की  उपेक्षा  कर

 रही है  ।

 श्री  दातार  :  मैं  इस  सभा
 को

 तथा  अपने  मित्र  को  बता  देना  चाहता  हूं  कि  जहां  तक  मणिपुर
 की  गद्दी  के  का  सम्बन्ध  मंत्रालय  उस  पर  विचार  कर  रहा  सारे  मामले  की  जांच  करने  के  लिये

 एक  न्यायिक  पदाधिकारी  frat  किया  जा  रहा  है  att  फिर  उसकी  रिपोर्ट  के  बाद  इस  उत्तराधिकार

 क  प्रशन  का  निर्णय  किया  जायेगा  ।

 श्री  एल०  जोरदार  सिंह  :  मुझे  यह  सुनकर  पार  द्य  gat  है  कि  सरकार  इस  काम  के  लियें

 एक  ara  नियुक्त  कर  रही  है  ।  दूसरी  बात  जिसकी  कौर  में  आपका  ध्यान  अ्राकर्षित  करना  चाहता

 हूं  वह  है  मनीपुर  राज्य  का  शासन
 ।

 वहां  पर  व्यर्थ  में  ही  साइकल-कर लगा  रखा  था  ।  यद्यपि  वहां

 पर  कोई  नगर  पालिका  नहीं  हैं  फिर  भी  वहां  पर  कई  वर्षों  तक  साइकल-कर  लगा  रहा  ।  बड़ी  खदी  की

 बात  है  कि  wa  सरकार  ने  उस  कर  को  समाप्त  कर  दिया  है  |

 एक  धक  बात  यह  है
 कि

 पिछले  मुख्या युक्त  ने  मणिपुर  के  राजनीतिक  पीड़ितों  की  कठिनाइयों ्

 को  दूर  करने  का  कोई  प्रयत्न  नहीं  किया  बड़े  की
 बात  है  कि  अरब  गृह-मंत्रालय

 ने  उनकी

 कठिनाइयां दूर  की  हैं  ।

 एक  प्रौढ़  अन्य  बात  यह  है  कि  महाराजा  के  समय  में  उन  मुतु  सरकारी  पदाधिकारियों को

 निवत्ति-वेंतनों  से  वंचित  कर  दिया  गया  था  जिन्होंने  निर्वाचनों  में  भाग  लिया  था  ।  अब  गह-मंत्रालय  ने

 उन्हें  फिर  से  निवृत्ति-वेतन  देने  की  झ्रनुसति  दे  दी  परन्तु  वे  वेतन  भूत  लक्षी  प्रभाव  से  दिये  जायें  तो  लोग

 अत्यन्त  प्रसन्न  होंगे  |

 मूल  aust  में
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 इसक  भ्र ति रिक्त  वहां  पर'लोक  तंत्रात्मक  शासन  व्यवस्था  की  स्थापना  की  जायें  ताकि  जनता  के

 मन  में  विश्वास  हो  ।  शिक्रा-कर  के  सम्बन्ध  में  मैँ  नहीं  ara  सका  कि  कर  देने  के  लियें  विक्रय-राशि  को

 सीमा  क्यों  न  बढ़ाई  जाये  ।  यह  सीमा  श्रीराम  में  ७५००  रुपये  है  परन्तु  मणिपुर  में  ५०००  रुपये है  ।  अत

 गृह-मंत्री  से  मेरी  प्रार्थना  है  कि  मणिपुर  को  इस  सीमा  को  बढ़ा  दिया  जायें  नहीं  तो  इससे  निर्धनों  पर

 बड़ा  बरा  प्रभाव  पड़गा  ।

 श्री  बी०  एस०  मूर्ति
 श्री  दातार  के  भाषण  के  zara  में  निश्चित  नहीं कर  पाया

 हूं  कि  अनुसूचित  जातियों  कौर  अनुसूचित  आदिम  जातियों  के  विषय  में  अधिक  कहूं  ।  उन्होंने  at

 माननीय  पंत  जी
 ने

 हरिजनों  ate  गिरिजनों
 की

 at  बहुत  कुछ  ध्यान  दिया  फिर भी  मैं  समझता

 हूं  कि  सरकार  ने  इस  विषय  की  are  उतना  ध्यान  नहीं  दिया  है  जितना  झ्ावइ्यक  है  ।  सभा  में  जब  कभी

 यह  प्रश्न  उपस्थित  होता  है  तभी  इसका  उपहास  किया  जाता है  कौर  माननीय सदस्य  इस  पर  गम्भी

 रूप  से  नहीं  सोचते  |  महात्मा  गांधी  ने  हरिजनों  की  समस्या  पर  कितना  अधिक  बल  दिया  था  ।  यद्वि  भारत

 इसे  हल  नहीं  कर  सकता  तो  उसे  उन्नत  राष्ट्रों  में  कोई  स्थान  नहीं  मिल  सकेगा  |  एक  तो  हम  समाजवादी

 आधार  पंचशील  की  चर्चा  करते  हैं  कौर  दूसरी  कौर  देश  के  दलित वर्ग  की  देखते भी  नहीं  ।

 इस  बात  को  हमें  सभा  में  बार-बार  कहना  पड़ता  है  ।

 हरिजनों
 को

 तीन  श्रेणियों  में  विभक्त  किया  जा  सकता  प्रथम  तो  वे  जो  खेतों  में  काम  करते  हैं

 द्वितीय  वे  जो  परम्परा  से  सफाई  का  काम  करते  चले  झा  रहे  हैं  प्रौढ़  तृतीय  वे  जो  जूते  चमड़ा  कमानें

 शादी का  काम  करते  हैं
 ।

 सरकार  को  श्रस्पृदयता  निवारण-प्रचार  के  साथ  इन  जातियों  के  हरनेक  संतों  के

 चलचित्र
 भी

 दिखाने  चाहिये  ताकि  जनता  को  यह  पता  लग  सके  कि  इन  जातियों  में  कैसे-कैसे  महात्मा

 पैदा हो  चुके  हैँ

 केन्द्रीय  सरकार  हरिजनों  के  बच्चों
 की

 शिक्षा  के  लिये  जो  छात्रवृत्तियां  दे  रही  है  उसके  हम
 त्याग

 ara  हैं  ।  होनहार  बच्चों  को  वैज्ञानिक  शिक्षा  के  लिये  विदेशों में  भेजा  जाना  चाहिये  ।  इससे

 देश  का  भविष्य  उज्जवल  होता  है  |

 हरिजनों के  झावास  के  लिये  भी  कुछ  प्रबन्ध  किया  जा  रहा  है
 ।

 गांवों  में  उनके  मकान  बनाते  समय

 इस  बात  का  अवश्य  ध्यान  रखा  जाय  कि  उन  के  मकान  गांव  से  अलग  न  हों  नियम  हमारे  देश  में  AL  TAAT

 का  कभी  wed  न  होगा  |

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  हरिजनों  के  लिये  ८६००० मकान  बनवाने  की  व्यवस्था की  गई  है  ।

 यदि  सरकार  की  गति  इतनी  मन्थर  रही  तो  हरिजनों  के  ग्रा वास  के  प्रबन्ध  में  कई  शताब्दियां  लग

 जायेंगी
 |

 श्रावास  का  उचित  प्रबन्ध  होने  पर  उनकी  आधी  समस्या  हल  हो  सकती
 है  ।

 हरिजनों  को  नौकरियों  में  प्रोत्साहन  नहीं  दिया  जा  रहा  है
 ।

 यह  ठीक  है
 कि

 संघ  लोक-सेवा

 क  एक  सदस्य  हरिजन  हैं  किन्तु  राज्यों  के  झा योगों  में  भी  ऐसा  होना  चाहिये
 ।

 मैं  ऐसे  सैंकड़ों  उदाहरण

 पेदा  कर  सकता  जिसमें  हरिजन  उम्मीदवार
 geared  योग्य होने  पर  भी  नौकरियों में  भर्ती  नहीं  किये

 गये  ।  विश्वविद्यालयों  से  हजारों  हरिजन  छात्र  शिक्षित  हो  कर  निकल  रहे  हैं  कम  से  रक्षित

 स्थानों  पर  उन्हें  अवद्य  ही  रखा  जाना  चाहिये  |

 इसी  प्रकार  विदेशों  में  झोंक  संसदीय  शिष्ट  मंडल  जातें  ....  उनके  लिये  मैँ  यह  अनुरोध  करता

 हूं  कि  हरिजन  सदस्यों  को
 भी

 उचित  स्थान  दिया  जाय
 |

 अन्त  में  मुझे  एक  बात  कहनी  है  ate  वह  यह  है
 कि

 जिस  प्रकार  ख़ादिम  जातीय  कार्यकर्ताओं

 का  वारिक  सम्मेलन  जाता  है  उसी  प्रकार  हरिजन-कार्यकर्ताग्रों  के  भी  वार्षिक  सम्मेलन  किये  जाने

 मूल  wast  में  *
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 चाहिये  जिनसे  विचारों  के  पारस्परिक  श्रमदान-प्रदान  एवम्‌  चक  का  लाभ  उठाया  जा
 सके  ।

 अनन्त

 मेँ  माननीय  श्री  पन्त  कौर  श्री  दातार  को  धन्यवाद  देता  हूं
 जो

 देश  से  श्रस्पृद्यता-निवारण  के
 में

 बहुत  दिलचस्पी ले  रहें  हैं  ।

 श्री  पुन्नू
 :

 उपाध्यक्ष  पने  भाषण  में  श्री  दातार  ने  हरिजनों  सम्बन्धी
 आलोचना

 का  यथोचित  उत्तर  देने  का  प्रयत्न  किया  है  किन्तु  अनेक  बातों  को  वे  टाल  गये  हैं  ae कुछ
 विषयों

 पर

 उन्होंने  केवल  सफेंदीपोत दी  है  कहते  हैकि  देश  का  वातावरण  बदल  गया  है  जनता
 का

 दृष्टिकोण
 भी

 बदल  गया  है  किन्तु  मैं  समझता  हूं  कि  वे  किसी  भ्रम  में  पड़े  हुये  हैं  ।

 लोगों  का  ध्यान  सदैव  गृह-कार्य  मंत्रालय
 की

 होता  है  ।  सरकार  के  सारे  कार्यों  का  अनुमान

 केवल  इसी  मंत्रालय  के  कार्यों  को  देख  कर  लगा  लेते  हैं  ।  क्या  सरकार  यह  कह  सकती  है  कि  जनता के

 अधिकारों की  रक्षा  की  जाती  है  ?  क्या  माननीय  मंत्री  हमारे  सामने  ऐसे  ais  दे  सकेंगे  कि  देश  में

 कितनी  बार  धारा  १४४  लागू  हुई  है  कितनी  बार  जनता  पर  लाठी  चलाई  गई  है  कौर  कितनी  बार

 गोली  चलाई गई  है  ?  प्रधान  मंत्री  अनेक  बार  कहते  हैं  कि  इतनी  स्वतंत्रता  area  किसी  देश  में  नहीं  है

 किन्तु  वे  यह  तो  भूल  ही  जाते  हैं  कि  यहां  कितने  लोग  प्रति  ae  गोली  के  शिकार  हो  जातें  हैं  ।

 एक  बार  डाक्टर  काटजू  अपने  भाषण  में  बारवार  ate  व्यवस्थाਂ  शब्दों  पर  जोर  दे  रहे

 थे  तब  प्रधान  मंत्री  ने  स्वयं  कहा  कि  मुझे  ये  शब्द  पसन्द  नहीं  हैं  ।  दूसरे  दिन  डाक्टर  फिर  वही

 श्र  का  राग  अलापने  लगे  ।  जब  उन्होंने  मुड़  कर  देखा  कि  प्रधान  मंत्री  विराजमान  हैं  तो  फौरन

 अरपन  शब्द  बदल कर  का  प्रयोग  लगे  |  मेरे  कहने  का  तात्पये  यह  है  कि  केवल  शब्दों  के

 परिवर्तन  से  समाज  का  वातावरण  नहीं  बदला  करता  |  उदाहरण  के  लिये  नागा  पहाड़ियों  के  प्रश्न  को

 लीजिये  ।  सरकार  नें  उन  के  दमन  के  लिये  सेना  भेज  दी  है  ।  यह  तो  वैसा  ही  एक  काम  है  जैसा  कि  विदेशी

 सरकार  किया  करती  थी  ।  हमारी  सरकार  कहती  है  कि  वे  नागा  लोग  हिंसात्मक  कार्य  करते  हैँ  किन्तु  उनके

 प्रति  हमारा  ऐसा  व्यवहार  प्रशंसनीय  नहीं  है  |

 श्री  सिहासन सिंह  :  att  का  क्या  सुझाव  है  ?

 fort  झप  सुनिये  तो  सही  ।  सरकार  को  उन  से  वार्ता  प्रारम्भ  करनी  चाहिये
 |

 एक

 गोझा  की
 समस्या

 में
 तो  हम  शाहिदा को  अपना  रहे  हैं  दूसरी  भ्रांत  नागाओं  का

 सिर  काटने

 को  तैयार  हैं
 ।

 ऐसा  करने  से  far  में  हमारा
 घट

 जायेगा
 |

 निगाहों  का  झगड़ा  तो  झासाम  सरकार

 से  है  उसे  समझा  बुझा  कर  किया  जा  सकता  है  ।

 मेरे  मित्र  श्री  वेंकटरामन  का  कहना  है  कि  निवारक  निरोध  शझ्रघिनियम  का  बहुत  ही  कम  प्रयोग

 किया  जाता  है  ।  यदि  यह  बात  सही  है  तो  इस  अधिनियम  को  निरसित  क्यों  नहीं  किया  जाता  वास्तव  में

 बात  यह  है  कि  यह  अधिनियम  अधिकतर  श्रमिकों  पर  लागू  किया  जाता  है  प्रौढ़  जब  कभी  वे  अपनी  मांगें

 रखते हैं  तो  उन्हें  गिरफ्तार  कर  लिया  जाता  है  ।  उदाहरण के  लियें  बदं वान  में  श्री  हुसैन  का  मामला  ऐसा

 ही  था  जिस  में  श्री  हुसैन  को  वहां  के  श्रमिकों  में  अ्रसन्तोष  फैलाने  के  भ्रपराध में  गिरफ्तार  किया  गया

 था  |

 इस  के  कर्मचारियों  की  नियुक्ति  के  बारे  में  श्री  दातार  ने  कहा  हैं  कि  बहुत  से  स्थान  अस्थायी

 होते  हैं  सरकार  उन  के  लिये  कर्मचारियों  को  स्थायी  रूप  से  नियुक्त  नहीं  कर  सकती
 ।

 बहुत  से  विभाग

 ही  भ्र स्थायी  होते  उन  में  कोई  भी  व्यक्ति  स्थायी  पद  पर  नहीं  होता  ।  यदि  ऐसा  है  तो  सरकार

 इतनी  अधिक  संख्या  में  नौकर  क्यों  भर्ती  करती  है  ?  इस  से  उन  लोगों  का  हित  भी  नहीं  होता  है  भ्रौर

 प्रशासन  का  स्तर  भी  गिर  जाता  है  ।  इसी  प्रकार  अ्रतिवयस्कता  के  बाद  भी  अफसर  प्यार  पदों  पर

 कार्य करते  रहते  यह  भी  अनुचित है  ।  इसके  विपरीत  प्रशासन  में  कुछ  लोग  ऐसे  भी  हैं  जो

 मूल  अंग्रेजी  में
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 पन्ना

 संघ  लोक-सेवा  आयोग  द्वारा  अयोग्य  सिद्ध  कर  दिये  जानें  के  बाद  भी  नौकर  बने  रहते  हैं  ।  ऐसा

 लगता  है  मानों  संघ  लोक  सेवा  को  तो  केवल  मंत्रियों  ate  सचिवों  की  करतूतें  ढांकने के  लिये

 बनाया  गया  है
 ।

 न्नावनकोर-कोचीन  राज्य  सरकार  की  से  सभी  व्यक्ति  भाई  To  एस०  बना  दिये

 गये  जिन  में  एक  को  छोड़  कर  सभी  व्यक्ति  कांग्रेसी  मंत्रियों  के  निजी  सचिव  थे  ।

 श्री  राघवाचारी  ने  त्रावणकोर-कोचीन  का  उल्लेख  करते  हुये  यह  बात  ग्रस्त  कही  है  कि  वहां  कोई

 स्थायी  सरकार  बन  पाई
 थी  ।  १९५१  के  चुनाव  के  बाद  ११८  स्थानों  में  से  केवल  VY  स्थान  कांग्रेस  को

 मिलें
 ।

 कुछ  समय  बाद  जब  वहां  कांग्रेसी  सरकार  हार  गई  |  दुबारा  चुनाव  की  नौबत  भाई  ।  फिर  कांग्रेस

 wy  स्थान  मिलें  शर  कांग्रेस  की  सहायता  से  प्रजा  समाजवादी  दल  ने  अपनी  सरकार  बनाई  |  वह  भी

 नहीं  चल  सकी  |  उस  के  बाद  कांग्रेस  नें  तामिलनाड  कांग्रेस  से  मिल  कर  अपनी  सरकार  बनाई  |  इन  सब

 बातों  से  यह  स्पष्ट  है  कि  वहां  कोई  सरकार  स्थायी  रूप  से  नहीं  चली  |  REY  में  जब  वहां  कांग्रेस

 मण्डल  नस फर  रहा  तो  राज प्रमुख  ने  विधान-सभा  भंग  कर  दी  थी  कौर  श्री  की  बार  भी  कहा  जाता

 है
 कि

 कांग्रेस  की  पराजय  होने  पर  उन  की  कौर  यही  संकेत  किया  गया  था  ।  लोग  इस  बात  को  कभी

 नहीं  भूलेंगे  कि  जब  लोक-सभा  ने  राष्ट्रपति  के  शासन  का  अनुमोदन  किया  तो  त्रावणकोर-कोचीन  के

 कांग्रेसी  सदस्य  सभा  में  उठ  खड़े  हुये  कौर  इस  की  में  ताली  पीटने  लगे  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :.  माननीय  सदस्य  का  समय  पूरा  हो  चुका  है
 ।

 श्री  पुन्नु
 :

 मेंने  सुना  था  कि  गृह-कार्य  मंत्री  ने  प्रयत्न  किया  था  वह  चाहते  थे  कि  वहां  पर

 संविधान  निलम्बित
 न

 किया  जाये  परन्तु  उस  राज्य  के  कांग्रेसी  सदस्यों  ने  उन  पर  जोर  डाला  वह

 ऐसे  समय  जब  कि  वहां  लोकतन्त्रीय  सरकार  की  श्रावश्यकतता  राष्ट्रपति  के  शासन  में  ले  लिया

 गया  |

 श्री  रघुबीर  सहाय  एटा--उत्तर-पुल  व  जिला  :  मेरे  मित्र  श्री  मोहन  लाल

 सक्सेना  ने  गृह-कार्य  मंत्री  का  ध्यान  राजनीतिक  पीड़ितों  की  ure  दिलाया  ।  यह  निर्णय  किया  गया  है

 कि
 ऐसे  लोगों  को  सरकारी  निधि  से  सहायता  नहीं  दी  जायेगी

 ।
 यह  निर्णय  sear  नहीं  है  क्योंकि  ऐसे

 लोगों  ने  देश  के  लिये  अपना  जीवन  श्रेणी  कर  दिया  है  कौर  बहुत  कठोर  यातनायें  सही  हैं
 ।

 उन्हें  सरकारी

 सहायता  दी  जानी  चाहिये  ।  इस  नीति  का  प्रभाव  उत्तर  प्रदेश  सरकार  जेसी  अन्य  सरकारों  पर  भी  पड़ेगा

 जिन्होंने  राजनीतिक  पीड़ितों  से  सहायता  के  लिये  आवेदन  मांगे  भय  है  कि  ये  सरकारें  केन्द्रीय  सरकार

 द्वारा  किये  गये  निर्णय  का  अनुसरण  करेंगे  और  सहायता  नहीं  देंगी  ।

 मैं  aaa  भारतीय  प्रशासन  सेवा  भारतीय  पुलिस  सेवा  की  रचनात्मक  आलोचना  करता  रहता

 हूं  ।  हम  भारतीय  सैनिक  सेवा  के  भी  विरूद्ध  थे  परन्तु  उन्होंने  कुछ  परम्परायें  स्थापित
 की  भ्र ौर

 वें

 लगा  कर  काय  करते  थे  ।  ऐसी  परम्परायें  भारतीय  प्रशासन  सेवा  ग्राही  नें  स्थापित  नहीं  की  हैं  ।  वे

 अच्छा  काम  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  वर्तमान  वातावरण  में  काम  करने  की  उनमें  प्रवृत्ति  नहीं  है
 ।

 वे  नहीं  जानते

 कि  वे  कल्याणकारी  राज्य के  लिये  काम  कर  रहे  हैं
 ।  बहुत से  जिलाधीशों  ने  पंचवर्षीय योजना  पर  कोई

 पुस्तक नहीं  पढ़ी  है  ।  इन  सेवाओं  में  काम  करने  वाले  लोगों  को  इस  योजना  में  निहित  सिद्धान्तों  का  अध्ययन

 करना  चाहिये  भ्र  भ्रपने-प्रपने  जिलों  में  नई  भावना  फलानी  चाहिये
 ।

 जम्मू
 र

 काश्मीर  सरकार  तथा  भारत  सरकार  में  एक  करार  है  जिस  के  च्  जम्मू

 काश्मीर  राज्य को  PEYY A VY में  २४२  लाख  रुपये  का  वित्तीय  अनुदान  दिया  जायेंगी  जो  बाद  के  वर्षों

 में  बढ़ा  कर  २५०  लाख  कर  दिया  जायेगा  ।  उस  राज्य  को  शर  भ्रमित  सहायता
 दी

 जानी
 चा  हुये  ।  वे

 हमारे  बड़े  कृतज्ञ ज्  हैं  तथा  सन्तुष्ट  हूँ
 ।

 वे  भारत  के  साथ  रहना  चाहते  हैं
 ।

 मल  अंग्रेजी  में
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 इस  सम्बन्ध  में  यह  व्यवस्था  की  जानी  चाहिये  कि  हमारा  जो  रुपया  जम्मू  सनौर  काश्मीर  में  व्यय  किया

 जायें  उसका  निरीक्षण  भारत  का  नियन्त्रक  महालेखा  परीक्षक  कर  सके  कौर  उसके  लेखा-परीक्षा

 वेदन  हमारे  सम्मुख  रखे  जायें  ।

 भारतीय  प्रशासन  सेवा  शादी  के  स्कूल  में  जम्मू  दौर  काश्मीर  के  लोग  भी  लिये  गये
 हैं  ।

 हमारे

 वरिष्ठ  कौर  अनुभवी  पदाधिकारी  भी  वहां  प्रतिनियुक्त  किये  जाने  चाहिये  तांकि  वहां  का  शासन

 पूर्वक चल  सके  |  वहां  के  वरिष्ठ  पदाधिकारी  भी  भारत  भेजें  जाने  चाहिये
 ।  प्रतिवेदन से  पता  चलता  है

 कि  केन्द्रीय  सरकार  ने  डाकुओं  को  समाप्त  करनें  के  लिये  उत्तर
 विन्ध्य  मध्य  प्रदेश  शौर

 मध्य  भारत  इरादी  राज्यों  को  विशेष  पुलिस  भेजी  है  ।  यद्यपि  उत्तर  प्रदेश  की  जनसंख्या
 ६

 करोड़  है  फिर

 भी  वहां  बम्बई  राज्य  जहां  की  जनसंख्या  ३  करोड़  पुलिस कम  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  को  उत्तर  प्रदेश

 सरकार  से  पुलिस  की  संख्या  बढ़ाने  के  लिये  कहना  चाहिये  ।

 दिल्‍ली  में  कुछ  पुलिस  पदाधिकारी  उत्तर  प्रदेश  से  ora  एक  शिकायत  प्राप्त  हुई  है
 थक

 एक

 पंजाबी पुलिस  पदाधिकारी  जिसमें  पर्याप्त  योग्यता  नहीं  कौर  जिसका  रिकार्ड  भी
 खराब

 पदोन्नति  कर
 दी  गई  है

 ।  माननीय  मंत्री
 को  दिल्‍ली में  नियुक्त  उत्तर  प्रदेश  पुलिस

 पदाधिकारियों  की

 शिकायतें दूर  करनी  चाहिये  ।

 श्री  जांगड़े  :  उपाध्यक्ष  मुझे  बड़ी  खुदी  है

 कि  देश में  पिछले  दो-तीन  वर्षों  से  झमन  ब  शान्ति  स्थापित  होती जा  रही है  पौर  जनता
 को  REY

 ४८
 में  गृह-मंत्रालय  से  जो  वह  शिकायत  wae  होती  जा  रही  है

 ।
 हमारे  भाई जो

 विरोधों  पार्टियों  से  तालुक  रखते  वे  पहलें  प्रिवेंटेटिव  डिटेंशन  ऐक्ट  के  सम्बन्ध  में  बहुत  कहा

 करते
 थे  पर  गत  दो

 वर्षों
 से  हम  कख  रहे  हैं  कि  इस  ऐक्ट  का

 भी
 बहुत  ज्यांदा  इस्तेमाल  नहीं  किया

 गया  है  |  इससे  तथा  देश  में  जो शान्ति  अर  व्यवस्था  कायम है  उससे  यही  पता  चलता हैँ  कि  गृह

 मंत्रालय  झपना  कार्य  कुशलतापूर्वक  कर  रहा  हैं  ।

 जहां  तक  न्याय  का  सवाल  है  हम  बहुत  पहले से  ही  यह  मांग  करते  शहरी  रह ेहैं
 कि  इसे

 क्यू टिव  से
 अलग

 कर  दिया  जाये  ।  हम  यह  कहते  भराये हैं  कि  ज्यूडिशरी को  एक्जीक्यूटिव से  भ्र लग  कर

 दिया जाये  हमने  बहुत  से  राज्यों  में  देखा  है  कि  कभी  तक  भी  न्यायालयों
 को  एक्जीक्यूटिव से  sere  नहीं

 किया  गया  है
 ।

 यही  हालत  मध्यप्रदेश  में  यही  यू०  पी०  में  है  मौर  यही  दूसरे  राज्यों में  है  ।  इसको

 अ्रलग न  करने  से  कैलिस  के  hat  करने में  बहुत  देरी  लगती हैं  ।  इसलिये  जितनी  जल्दी  से  जल्दी

 हम  ज्यूडिशरी  को  एक्जीक्यूटिव  से  अलग कर  दें  उतना
 ही  rea

 हमने  यह  भी  देखा है  कि  दीवानी  अदालतों  में  जिन्हें  व्यावहारिक  न्यायालय  भी  कहा  जाता

 तथा  फौजदारी  न्यायालयों  में  जो  न्याय  है  वह  बहुत  देर से  दिया  जाता  कई-कई  मुकदमे  तो

 ऐसे  हैं  जिनके  फैसले  4 LY  म्यार  २०-२०  साल  तक  भी  नहीं  होते  |  इसका  क्या  कारण है

 इसको  मैं  नहीं  समझ  पाया  हूँ  ।  मैं  नहीं  समझ  पाया कि  बे  कौनसी  ऐसी  प्रणालियां  हैं  जिनके  कारण

 हाईकोर्ट  में  भी  यह  मुकदमे  १५-१५  साल  तक  पड़े  रहते  जब  का  फैसला  होने में

 इतनी देर  लग  जाती  है  तो  इसका  नतीजा  यह  होता  है  कि  डिफीट्स  दी

 से  न्याय  नहीं  होता  )  ।  इस  तरह से  किस  प्रकार  हम  यह  कर  सकते हैं  कि  हमें  न्याय  मिलेगा  ।

 झपने  सिविल  प्रोसीजर  कोड में  जो  संशोधन  किये  हैं  या  करना  चाहतें  उनको  मैंने पढ़ा  है  लेकिन

 मैं  समझता हुं  कि
 उनसे  हमारी जो

 शिकायतें  हमारी  जो  तकलीफें  हैं  वे  किसी  भी  तरह  कम  होने

 वाली  नहीं  है
 ।

 मैने  यह  भी  देखा  है  कि  भ्रदालतें  कई  बार  बहुत  ही  उदार  दृष्टिकोण रखती  बहुत

 ही
 उदारता

 से
 काम  सेती

 हैं
 जिसका  नतीजा

 यह
 होता

 है  कि  जो  भी  हुम  कानून  बनाते  जो
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 अधिनियम हम  बनाते
 उनका  जो  उद्देश्य  होता है  वह  पूरा  नहीं  होता  है  कई  मद्य-निषेध क  केस

 देखे  हैं  जिन  मुकदमों में  कि  बहुत ही  उदार  दृष्टिकोण लिया  गया  हैं  ।  अगर  एक  २०  पीपे  शराब

 लेकर  जाता  पकड़ा  जाता हैं
 तो

 उन  पीपों  को  सील  करने में  २००,  ४००
 या  हजारों  रुपया

 खर्चे  करना  पड़ता  है  लेकिन  अपराधी
 को  केवल दो  रुपया  बतौर  जुर्माने  के  सजा  हो  जाती  है  ।  ऐसी

 सुरत  में
 गवर्नमेंट  की

 जो  मद्य-निषेध  नीति  है  वह  वे  सफल  हो  सकती है  ।  मैं  बम्बई  की  बात  नहीं

 करता हूँ  ।  वहां  के
 बारे

 में  मैं  बहुत  कुछ  नहीं  जानता  gt  लेकिन  दूसरी  जगहों  में  मैंने  इस  चीज़

 को  देखा  है  कौर  मैं  प्रार्थना  करता  हूं  सरकार  ऐसे  मामले  में  सख्त  कदम  उठाये  wh अपराधियों

 को  भयोत्पादक
 दण्ड

 दिलाने
 का

 प्रयत्न  करे
 ।  अगर  ऐसा  नहीं  होगा  तो  जो  कानून  भी  हम  बनायेंगे

 वह  बेकार  हो  जायेगा  |  इसलिये  हमें  चाहिये  कि  हम  ऐसे  कानून  बनायें  जिनमें  कि  कम से  कम

 दण्ड
 की

 व्यवस्था  हो  |  न्यायालयों  में  मुकदमों  का  फैसला  करने  में  जो  विलम्ब  होता ह  उस  विलम्ब

 को  भी  दूर  करने  का  हमें  प्रयत्न  करना  चाहिये  ।  मैंने  देखा  है  कि  हत्या  के  मुकदमे  कम  होने के
 बजाय

 बातें  जा  रहे  हैं
 ।

 मैं  श्राप  को  भ्र पने  ज़िले  की  बात  बताता  हूं  कि  aa  जब  कि  झर  व्यवस्था

 कायम हो  गई  है  तो  भी  REVa—VE  के  मुकाबले  में  जो  हत्या  के  मुकदमे  हैं  वे  बढ़ते  ही  जा  रहे  हैं  ।

 इतना  ही  नहीं  मैंने  यह
 भी  देखा है  कि  इन  मुकदमों  में  परसेंट  छूट  जात  हैं

 ।
 यह  चीज़

 मेरी  समझ  में  नहीं  पायी
 कि

 ये  अपराधी  छुट  कैसे  जाते  जिन  मुकदमों  के  निर्णय  करन  में  देर

 लगती है  उसके  बारे  में  मैं  यह  कहना  चाहता हूं  कि  मैं  इस  बात  को  मानता  हूं  कि  हाईकोर्ट

 झासी  हैं  सनौर  उनके  काम  में  हम  हस्तक्षेप  नहीं कर  सकते  ।  सुप्रीम कोटे  भी  स्वतन्त्र  निकाय  sak

 उसके  काम  में  भी  हस्तक्षेप  नहीं  किया  जा  सकता  ।  लेकिन  ये  दोनों  कराती तो  सरकार  के  भ्रमित हैं  ।

 व
 भी  एक  तरह  से  सरकार  के  ही  ग्रेग  हैं

 ।
 सरकार  के  तीन  एक्जीक्यूटिव कौर

 ज्यूडिशरी ।  हमें  चाहिये कि  इन  सब  में  जहां  कहीं  भी  कोई  दोष  तो  उसे  हम  दूर  करें  ।  यह  जो

 मुकदमों  का  निर्णय  करने में  ढील  दी  जाती  भर यह  जो  उदार  दृष्टिकोण  लिया  जाता  है  इसका

 नतीजा  यह  हो  रहा  है  कि  wera  की  भावना  बढ़ती  जा  रही  है  ।  हमें  सोचना  है  कि  हम  इस

 अराजकता  की  भावना  को  कैसे  दूर  करें  fe  सोच-विचार  कर  इसे  दूर  करने  के
 प्रयत्न  हमें

 करनें  चाहियें  ।

 जहां  तक  नौकरियों  का  सवाल  रेलवे  जो  है  वह  गृह-मंत्रालय  के  पुल  में  नहीं  प्राता  है
 ।  बाकी

 जितने भी  मंत्रालय हैं  वे  सब  इसके  पुल  में  रेलवे  में  जो  कंडीशंस  श्राफ  सर्विस  की

 जो  प्रोमोशन  रूल्स  जो  रिक्रूटमेंट  रूल्स  हैं  वे  डिफरेंट  हैं  ।  कभी  माननीय  मंत्री जी  न  कहा कि

 eq  गवर्नमेंट  के  १५  लाख  कर्मचारी  हैं  जिनमें से  तकरीबन  साढ़े  दस  लाख
 केवल  रेलवे

 मंत्रालय  के  भ्रमित हैं  भ्र वे  किसी  तरह  से  भी  गृह-कार्य  मंत्रालय  के  पूल  के
 भ्रमर  नहीं  भराते हैं  ।

 तरह  से  केवल  साढ़े  चार  लाख  कर्मचारी  ही  गहे-मंत्रालय  के  अधीन  कराते  हैं
 ।

 में  चाहता  हूं  कि

 ये  सारे  ही  इस  मंत्रालय  के  अधीन  शुभ्रा  जायें  कौर इन  सब की  कंडीशंस  army  सर्विस  की  शर्तों )

 प्रोमोशन रूल्स  रिक्रूटमेंट  रूल्स
 में  एक

 रूपता
 झा

 जाये

 पिछले  साल  मैंने  कहा  था  कि  श्राप  हर  साल  अनुसूचित  श्रादिम  जातियों  की  एनुअल  कान्फ्रेंस

 करते  हैं  ।  लेकिन  क्या  कारण  हैं  कि  श्राप  शेड्यूल  काइट्स  पर  बैकवर्ड  क्लासिक  को  भी  इसमें  शामिल

 करते  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  बाप इन  तीनों की  एक  कान्फ्रेंस हर  साल  सेमी  हुन 5०ਂ  लेवल  सरकारी

 स्तर  पर  किया  करें  जिसमें  सभी  स्टेट  गवर्नमेंट  के  मंत्रालयों  क  प्रतिनिधि  ale  गवर्नमेंट  और  सैमी-गवर्नमेंट

 झार्गेनाइजेंशस के  प्रतिनिधि  भाग  लिया  करें ।  ये  लोग  वापस में  विचार  विमर्श
 कर  सकते  हैं  प्र

 झपनी  कठिनाइयां  अपने  अनुभव  एक  दूसरे  को  बतला  सकत हैं  |  नगर  श्राप  ऐसा  करेंगे तो

 हरिजनों लिये  सारे  हिन्दुस्तान  में  एक  सी
 नीति  अपनाई

 जा  सकती  है  ।  ऐसा
 न  करने

 से
 हरिजन
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 कौर  बेकार  क्लासिक  की  क्या  हालत है  इस  को  दूसर  नहीं  जान  पाते हैं  ।
 मेरे  विचार

 में  प्यार  एक  ऐसी  कान्फ्रेंस  बाप  बुलाया  करें तो
 ज्यादा  बरच्छा  होगा  श्र  का  खर्चा

 भी
 कोई

 ज्यादा  नहीं  होगा  ।  इससे  क  प्रति  लोगों  का  विश्वास  बढ़ेगा  और  हम  हिन्दुस्तान में  एक  यूनिफाइड

 पालिसी  हरिजनों के  बीवी  क्लासिक
 के

 लिये
 site  शेड्यूल  ट्राइबल क  लिये  चालू  कर  सकेंगे  |

 मैंने  झपने  भाषण  में  पहले  भी  एक  बार  कहा  था  कि  शेड्यूल्ड  काइट्स का  जो  सबजेक्ट
 उसे

 कन करेंट  लिस्ट  में  होना  चाहिये न  कि  स्टेट  लिस्ट
 में

 ।  जो स्टेट्स

 हैं  वे  हरिजनों  के  प्रति  उदासीनता  बरतती  हैं  ।  हम  जानते  हैं  कि  सेंट्रल  गवर्नमेंट  सच्चे  दिल
 से

 हरिजनों  की  उन्नति  चाहती  लेकिन  बहुत सी  स्टेट्स  ऐसी  जहां पर  इन  लोगों  की  कोई

 विशेष  ध्यान  नहीं  दिया  जा  रहा  बहुत सी  स्टेट्स  में  तो  मंत्रियों  का  रवैया  इन  लोगों के  प्रति

 ऐसा  रहा  है  जिससे  कि  इन  लोगों  altar  बढ़ने  में  और  उन्नति  करने  में  बाधाओं  का  सामना  करना

 पड़ा है  ।  कांग्रेस के  प्रति  लोगों  का  विश्वास  बनायें  रखने  के  लिये  यह  चीज  शझ्रावइ्यक  है  कि  इसे

 कनकरेंट  लिस्ट  में  रखा  जाए भझ्ौर  कोई  ऐसी  पावस  अपने  हाथ  में  ले  ली  जायें  जिनका

 अगर  कोई  स्टेट  गवर्नमेंट
 इनके  प्रति

 उदासीनता
 तो  उनके  खिलाफ  किया

 जा
 सके  ।

 मैंने
 यह  भी  देखा  है  कि  ज  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना में  हरिजनों  के

 लिये  eo  करोड़

 रुपया रखा  हैं  जिसमें  से  कोई  ४४५  करोड़  रुपया  सेंट्रल  गवर्नमेंट  देगी  ।  हम  यह  समझते हैं  कि  हरिजनों

 की  उन्नति  के  लिये  आपने जो  रकम  रखी  वह  बहुत  कम  है  इसको  बढ़ाया  जाये  |  इस  रकम को

 हम  नगण्य
 मानते  यहां पर  छुञ्ाछत नष्  की  बात  की  जाती  मेरा  विश्वास  है  कि  जिस

 प्रकार  से  ae  विज्ञान  नें  प्रगति  को  पौर  जिस  तरह  शहरों  का  विकास  होता  जा

 रहा है  we  जिस  तरह से  संसार  का  चक्र  चल  रहा  है  कोई  कितना  भो  प्रयत्न  क्यों

 न  करे  छुआछूत  को  जड़मूल  से  नष्ट  होने से  रोक  नहीं  सकता  है  ।  जितना  देर  तक  हमार

 स्वर्ण  भाई  इसे  कायम  रखेंगे  उतना  ही  उन्हें  भी  भर  हरिजनों  को  भी  नुक्सान  होगा  ।  हरिजनों  में  अपने

 राइट्स  को  हासिल  करने  के  लिये  ज्वाला  भड़क  उठी  है  और  वे  अपने  अधिकारों को  प्राप्त

 करके  हीर  होंगे  कौर  वे  अब  चुप  बैठन  वाले  नहीं  है  ।  हिन्दुओं  के  दिलों  के  दरवाजे  हरिजनों के  लिये

 खुल  जाते  हैं  तो  फिर  मंदिर  चाहे  हरिजनों  के  लिये  खुलें  या  न  खुलें  हमें  कोई  परवा  नहीं  इस  वास्ते

 में  चाहता  ¢  कि  हरिजनों  की  उन्नति  के  लिये  ate  ज्यादा  रकम  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  रखी  जाये  ।

 लड़कियों  की  शिक्षा  के  सम्बन्ध  में  अरब  मुझे  कुछ  कहना  क्रिसचियंस  )  की  लड़कियों

 के  बारे  में  तो  मैं  कुछ  नहीं  कहता  ।  लेकिन  हरिजनों  प्रौढ़  भ्रादिवासियों  की  लड़कियों  में  शिक्षा  का  बहुत

 sara हैं  ।  हरिजनों  में  पढ़ी  लिखी  लड़कियों  की  तादाद  एक  परसेंट  भी  नहीं

 यह  of  परसेंट  चार  जमायत  पास  कर लेना कोई  बड़ी  बात  नहीं है  ।  इतनी  पढ़ी  लिखी  लड़कियों

 को  मैँ  अनपढ़  लड़कियों  के  बराबर  समझता  हूं  ।  आजकल हमारे  एजुकेशनल  स्टैंड डेस  इतने  गिर  गए

 हैं कि  एक  मैट्रिक  पास  लड़का  या  लड़की  यह  भी  नहीं  जानता  या  जानती  हैं  कि  हमारा  प्राइम

 स्टर  मंत्री  )  कौन हैं  और  हमारा  प्रेसिडेंट
 )  कौन है  ।  मैं  चाहता हूँ  कि  लड़कियों की

 शिक्षा की  are  विशेष  ध्यान  दिया  जाये  ate  उनकी  सेकंडरी  स्टेज  तक  की  एजुकेशन  के  लिये  हम  रुपये

 की  व्यवस्था  करें  हमने  ऐसा  किया  तो  ही  हम  लड़कियों  को  एजुकेट  करने में  सहायक

 हो  सकेंग े|

 हमारे  श्री  रघुबीर  सहाय जी  ने  कहा  था  कि  शराब  सी०  एस०  श्राफिससं भाई  ०

 पी०  एस०  श्राफिससे  arma at  परिस्थितियों  के  भ्रनुसार  नहीं चल  मैंने  इस  बात  को

 अनुभव  किया  है  ।  मैंने  देखा  है  कि  बहुत  से  भ्रच्छे-भ्रच्छे  उम्मीदवार जो  कि  ई ०  Wo  एस०  शर  भाई
 ०

 पी०  इसकी की  लिखित  परीक्षाओं  में  fo  प्रतिशत  नम्बर  प्राप्त  करते  वे



 बत  का
 ~

 की  मांगें  ११  १९४६

 [at  जांगड़े

 वाइ-वनवासी
 परीक्षा  )  की

 परीक्षा
 में  पास  नहीं  होते  ।  मालूम  नहीं  कि  उन  भाई  सी०  एस०

 तौर  झाई०
 पी०  एस०  ama

 की
 कया  मेंटेलिटी  होती  जो  मौखिक  परीक्षा  लेते

 कि  वे  ऐसे  प्रति  उम्मीदवारों को  भी  पास  नहीं  करते  ।  न  मालूम  उनको  गांधी  टोपी

 पसन्द  नहीं
 आतिया

 या  उनकी  धोती  पसन्द  नहीं  या  वें  उम्मीदवार  बौने  होते  हैं इसलिये  उनको

 नहीं  लिया  जाता
 ।

 मैं  समझता  हूँ  कि  इस  विषय  में  अब  इन  अफसरों  को  दृष्टिकोण  बदलना  चाहिये  |

 उनको  सादगी  को  खराब  निगाह  से  नहीं  देखना  चाहिये  ate  सादगी  के  कारण  उम्मीदवार

 को  नुक्सान  नहीं  पहुंचाना  चाहिय े।

 मुझे  इस  बात  का  व्यक्तिगत  अनुभव  है  कि  art  कोई  भ्रामक  किसी  एम०  पी० या  एम०  एल ०

 ए०  से
 पत्र  लिखाकर  किसी

 ange  पी०  एस०  श्राफिसर  के  पास ले  जाता है  तो  वह  उस  पत्र  को  फाड़

 कर  फेंक  देता  हैऔर  कहता है  कि  तुम  पत्र  कयों  लिखा  कर  लायें  हम  यहां  किस  लिये  बैठे

 इसका  परिणाम यह  होता  है  कि  जनता  अफसरों  के  पास  जाने  में  डरती  है  क्योंकि  लोग  जानते हैं  कि
 उनकी  सुनवाई  नहीं  होगी  तौर  कोई  जाता  है  तो  उसको  इस  प्रकार  डांट  दिया  जाता है  कौर

 उसकी  असली  कठिनाई
 का  इलाज  नहीं  किया

 जाता  |

 इसके  अतिरिक्त  मुझे  एक  बात  कौर  कहनी  है  ।  नई  योजना  के भ्रनुसार बहुत से बहुत  से
 राज्य  भाग  क

 राज्यों में  विलीन  हो  जायेंगे  ।  इन  राज्यों  में  हरिजनों  wie  झ्रादिवासियों की  हालत  खराब हैं  ।  उदाहरण

 के  लिये  मध्यप्रदेश  का  बहुत  बड़ा  प्रदेश  बन  जायेगा  ।  उसमें  हरिजनों  wit  आदिवासियों  की  बहुलता

 रहेगी  कौर  वहां पर  बस्तर  का  एक  ऐसा  इलाका  है  कि  जहां  पर  झ्र भी भी  लोग  वल्कल  यानी  पेड़ों

 की  छाल  पहनते हैं  ।  यहां  पर  नेफा  की  बात  कही  जाती हैं  शौर  नागा  हिल्स  की  बात  कही  जाती

 है
 ।

 पर  बस्तर  का  भी  बहुत  पिछड़ा  gar  इलाका  है  कौर  यदि  प्रगति
 की

 यही  हालत  रही तो  ५०

 साल  में  भी  वहां  कोई  बड़ा  अन्तर  नहीं  भ्रावेगा  कौर  जो  हालत  राज  वैसी  ही  हालत  रहेंगी ।

 जब  तक  केन्द्रीय  सरकार  ऐसे  इलाकों  की  जोर  स्वयं  ध्यान  नहीं  देगी  उनकी  उन्नति  नहीं  होगी  ।

 इसलिये  मैँ  प्रार्थना  करता हूँ  कि  केन्द्रीय  सरकार  नये
 मध्यप्रदेश

 में  ऐसे  इलाकों की  ae
 विशेष  रूप

 से  ध्यान दे  ।

 छुआछूत  का  कानून  बना  उसको  केन्द्रीय
 सरकार

 ने  बड़ी  सद्भावना  से
 पास  किया  ।  लेकिन

 उस  पर  ठीक  से  अमल  नहीं  हो  रहा  यह  कानून  एक  जून  से  लागू  हुमा ।  मैंने
 अगस्त

 या
 सितम्बर

 में  यह  जानने के  लिये  कि  इस  कानून  पर  कैसा  कमल हो  रहा
 जिले

 के
 अफसरों

 के
 सामने

 कुछ  छुआछूत  के
 मामले

 पेशा  किये
 ।

 पर  मुझे  से  जिला  जज
 झर  डी०  एस०  पी०  ने  कहा  कि  उनको

 नहीं  मालूम  कि  कोई इस  तरह  का  कानून  है
 ।

 अभी  सन्‌
 REXE

 में
 मध्यप्रदेश  काग

 जिले  में  मैं  ने  कुछ  aga  के
 मामलों

 की
 रिपोर्ट  करायी

 तो  वहां  के  डी०  एस०
 पी०

 ने  कहा कि

 केन्द्रीय  सरकार  ने  हिन्दुस्तान  भर  के
 लिये  यह-कानून पास  किया  होगा  पर  द्ग  के

 लिये
 नहीं  किया

 होगा  ।  मुझे  देखकर  बड़ा  दुःख
 मैंने  गृह-मंत्री  जी  को  भी  इसकी  सूचना दी  ।  उन्होंने  मुझें

 श्रीनिवासन  भी  दिया  लेकिन  भ्र भी  तक  बहुत से  जिलों
 में

 यह
 कानून  कमल

 में
 नहीं  लाया

 जा
 रहा

 है  ।

 wad  अपनी  कांस्टिट्यूएंसी  के
 बारे

 कुछ  कहना  चाहता हूँ
 |  हमारे  यहां  कुछ  लोग

 कम्पू तल  हेट रेड  घृणा भाव  )  फैला  रहें  इसका फल  यह  हुमा  है  कि  मेरे
 जिलें

 में
 एक

 साल में  हरिजनों  कौर  सवर्ण  ह्  के  बीच
 पांच-पांच  मर्डर  हुए  वहा ंके  डी०  एस०  Gyo

 को  इसकी  सूचना दी  कौर  मैंने  गृह-मंत्री जी
 को

 भी
 यह  बात  बतायी

 पर
 कोई  कार्यवाही

 नहीं की  गई
 जिससे  लोगों

 में  डर  की
 भावना  बढ़ती

 जा  रही  हैँ
 |

 मैं  चाहता  हूँ  कि  इन  तकलीफों  को
 बहुत

 जल्द  दूर  किया  जायें

 ।
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  रीडिंग  किशिंग  |

 श्री  बबराघस्वामी  :  तामिलनाड के  किसी
 सदस्य

 को
 बोलने  का  नहीं  दिया  गया  |

 fait  रामचन्द्र  रेडडी  (  :  मेरा  सुझाव  हँ  कि  जिन  सदस्यों  को  किसी
 मंत्रालय

 पर  बोलने

 के  लिये  भ्र वसर  दिया  जाना  उनकी  सूची  नोटिस  बोड़े पर  लगा दी  जानी  चाहिये
 |

 महोदय  :  मैँ  इस  बारे  में  माननीय  घ्यान  से  बात  करूँगा  टगौर  देखूंगा
 कि

 माननीय

 सदस्यों  की  कठिनाइयां  कहां तक  दूर  की  जा  सकती हैं  ।

 श्री  बवराघस्वामी  :  उन  सदस्यों को  भ्र वसर  दिया  जाना  चाहिये  जिनके  राज्यों  से  किसी

 सदस्य  ने  भी  वाद-विवाद  में  भाग  न  लिया  att

 [prewar  महोदय  पीठासीन

 श्री  रिज़वान  किलिंग :  में  नागा  पहाड़ियों को  समस्या  के
 बारे

 में  कहना  चाहता हूं

 श्री  रामचन्द्र  रेडडी  :  में  कह  रहा  था  कि  वाद-विवाद में  भाग  लेने  वाले  सदस्यों  क्  st  सूचियां

 तैयार  की  जायें  वे  प्रकाशित  की  जानी  चाहियें  अथवा  वाद-विवाद के  झरा  रम्भ  में  पढ़ी  जानी  चाहिये

 अथवा  नोटिस  बोझ  पर  लगा  दी  जानी  चाहिये  जिससे  बे  जान  सकें कि  उन्हें
 बोलने  का

 अवसर

 मिलेंगी या  नही ं।

 महोदय  :  कुछ  सदस्य  नाम  मेरे  पास  भेजते  है
 ।  कुछ  दल  झपने  उन  वक्ताओं

 के  नाम  भेजते  हे ंजो  दल  या  वर्ग  की  ओर  से  बोलने  वाल  होते हैं  ।  ऐसे  सदस्यों  की  श्रधिमान्यक्रम

 में एक  सूची  बनाता  हैऔर  उनके  नाम  इस  क्रम  में  रखता हूँ  जिससे  कि  एक  सदस्य  दूसरे  सदस्य  का

 उत्तर =  सक  |

 वाद-विवाद में  केवल  १०-१४  व्यक्ति  ही  भाग  ले  सकते  है  ।  यदि  सब  के  नाम  घोषित  कर  दिये

 जाये ंतो  सभा  में  गणपति  ही  न  रहे  |  में  ४-५  सदस्यों  के  नाम  एक  बार  में  घोषित  करता

 यदि  गणपति  बनी  रहे  तो  मझे  सबके  नाम  घोषित  करने  में  aaa नहीं

 श्री  रामचन्द्र  न्य रंडडी (ह  में  चाहता  था  कि  जिन  सदस्यों  को  भाग  लेने  का  झ्र वसर  मिलने  की

 सम्भावना  न  हों  उन्हें  यदि  पहले  ही  मालूम  हो  जाये  तो  वे  पुस्तकालय  में  जाकर  पुस्तकें  पढ़  सकते  हैं  |

 अध्यक्ष  महोदय :  सभा  में  बहुत  प्रतीक  ज्ञान  प्राप्त  किया  जा  सकता  हूँ  क्योंकि  विभिन्न
 विषयों

 पर  वाद-विवाद  किया जा  सकता  है  इस  बारे में
 मैं  सदस्यों  से  सुझाव  लेने के  लिये  तैयार  हूँ  ।  सदस्यों

 को  यह  नहीं  समझना  चाहिये कि  प्रत्येक  विषय पर  प्रत्येक  सदस्य  को  बोलने  का  अधिकार  हैं  ।

 fait  रीडिंग  किलिंग  :  में  बताना  चाहूँगा कि  नागा  राष्ट्रीय  परिषद  द्वारा नागा  पहाड़ियों

 विंमान  कस  प्रारम्भ  किया  गया  था  |  के  राज्यपाल  श्री  अ्रकबर  हैदरी  प्रौर  ग्रासिम

 के  भूतपूर्व  मुख्य  मंत्री  श्री  गोपीनाथ  बारडोलाई  गौर  नागा  राष्ट्रीय परिषद्‌  में  एक  दस  वर्षीय  करार

 १९४७ में  हुमा  वे  स्वतन्त्रता  नहीं  अपितु  भारत  के  अधीन  प्रीतम  स्वायत्त  शासन  चाहते

 थे  ।  करार  में  बहुत सी  बातों के  अतिरिक्त  भूमि  शौर  सीमा  सम्बन्धी  कुछ  शर्तें  थीं  ।  करार  में

 कहा  गया  था  कि  नागा  परिषद्‌  की  सम्मति के  बिना  किसी गैर  नागा  को  नागा  पहाड़ियों  में  कमी  न  दी

 जाये  वर्तमान  प्रशासनिक  विभागो ंके  परिवर्तन  क  बारे  में  यह  कहा  गया  था  कि  शिवसागर

 ait  नौगांव  जिलों  को  हस्तांतरित सब  वन  नागा  पहाड़ी  जिले  के  अधीन रखे  जायें  तथा

 सब  नागे  एक  प्रशासनिक इकाई  के  प्रधान  रखे  जायें  ।  करार  की  कालावधि के  बारे  में  यह

 मल  अग्रजा  में
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 रिशांग
 प  थि

 IMIREIAL  |

 कहा
 गया  था

 कि  वह  दस  वर्ष  होगी  जिसक  वह  भ्र ग्रे तर  कलावती  तक  बढ़ाई  जा  सकेंगी

 अथवा  नया  करार  जा  सकेगा
 ।

 इससे  पता  चलता  हैं  कि  नागे  भारत  से  नहीं  होना ba
 |

 नये  संविधान के  लागू  होने  पर  इस  करार  का  अनादर  किया  गया
 ।  इसलिए  कुछ  आ्रादिवादियों

 ने  पूर्ण  स्वतन्त्रता  ग्रात्दोलन  आरम्भ  किया
 ।

 इस  देश  के
 saa

 द्वारा  दिये  गये  भाषणों  प्रौर  वक्तव्यों

 से  उन्हें  प्रोत्साहन मिला  |  Ro— 2k e-we  के  हिन्दुस्तान  स्टैण्डर्ड  में  यह  समाचार  प्रकाशित  sat था  कि
 भारत  के  गवर्नर-जनरल  श्री  राजगोपालाचारी  ने  नागाओं  के  प्रतिनिधिमंडल  को  झ्राइवासन  दिया  कि

 यदि
 वे  चाहें तो

 भारत
 से  पृथक  हो  सकते  REXR  में

 ग्रासिम
 में  कांग्रेस  दल  के  भूतपूर्व weer  श्री

 बी०  चावला ate  श्री  टी  ०  सानिया में  इस  आशय  का  करार  हुमा  कि  रक्तपात  बन्द  कर  दिया

 नागाभूमि  का  झगड़ा  निबटाया  सारे  झगड़े  शान्तिपूर्वक  सुलझाये  वार्ता यें  इस  आधार  पर

 हों  कि  कांग्रेस दल  निगाहों  की  स्वतन्त्रता  को  स्वीकार  करता  हैं  यदि  नागा  नेता  बात-चीत

 करने  के  लियें  सहमत  हों  तो  प्रदेश  कांग्रेस  समिति  के  भ्रध्यक्ष  उचित  वातावरण  उत्पन्न  करने में

 सहायता  देंगे
 ।

 नागा  राष्ट्रीय  परिषद्‌  के  लोग  महात्मा  गांधी  से  भी  मिले

 नागा  राष्ट्रीय  परिषद्‌ बड़ी  लोक  प्रिय  जब  वहां  जनमत  संग्रह  किया  गया तो  सभी  लोगों

 ने  स्वतन्त्रता  के  पक्ष  में  मतदान  दिया  ।  जब  प्रधान  मंत्री  वहां  गये  तो  उनकी  सभा  का  बहिष्कार

 किया  गया  |  इसमें  झा साम  सरकार  का  भी  दोष  है  ।  गलत  धारणा  उत्पन्न  करनें का  उत्तरदायित्व

 भी  इसी  पर

 जब  श्री  ढेबर  नागा  पहाड़ी गये  तो  उन  से  नागा  राष्ट्रीय  परिषद्‌  के  लोगों  को  नहीं  मिलने

 दिया  गया  ।  प्रधान  मंत्री  से  मिलने  के  लिये भी  उन्होंने  एक  तार  भेजा  था
 ।  पदाधिकारियों  ने  यह

 भेंट  भी  नहीं  होने  दी  ।  नागे  कहते  हैं  कि  यदि  उन्हें  श्री  ढेबर
 प्रौढ़

 प्रधान  मंत्री  से  मिलने  दिया  जाता
 तो

 वर्तमान  समस्या  उत्पन्न  नहीं  होती  |  इस  समस्या  को  भ्रच्छें  ढंग  से  नहीं  सुलझाया जा  रहा  है  |

 तक  श्री  फ़ीजो  प्रधान  मंत्री  झ्र ौर  देश  के  ea  नेताओं  से  मिलते  थे  ।
 इन  मेटों  के  बारे  में

 श्री  फ़ीजो  ने  नागरिकों

 को  न  मालूम  क्या  जानकारी
 दी  हो

 ।

 हमें  स्थिति पर  बडी  गम्भीरता  से  विचार  करना  चाहिये
 ।

 सब  नागे इस
 आन्दोलन

 का
 समर्थन

 नहीं  करते  |  कुछ  पढ़े-लिखे  नागे  पूर्ण  स्वतन्त्रता
 के

 पक्ष
 में  नहीं  हैं  परन्तु  वे

 कीजो  के  दल
 क  समान

 एक  दूसरा  दल  बनाने  के  पक्ष  में  नहीं  हैं  क्योंकि  उन्हें  भारतीय
 सरकार  से

 शिकायत  है  ।  इस
 समस्या

 को

 राष्ट्रीय  दृष्टिकोण  सें
 देखा

 जाना  चाहिये  तथा  इसे  छोटे  नेताओं  स्थानीय
 प्राधिकारियों  पर  नहीं

 छोड़ना  चाहिये  ।  नागा  पहाड़ियों में  बहुत  से  लोग  मारे  जा  रहे  घर
 जलाये

 जा  रहे  हैं  तथा
 आतंकवादी

 जंगलों  में  छिपे  हमारी  सरकार  उन  सब
 देशवासियों

 को  नहीं  मार  सकती  ।  में  नागा  भाइयों  से

 निवेदन  करूँगा कि  वे  हिंसात्मक  कार्यवाही  छोड़  दें
 ।

 पूर्ण  स्वतन्त्रता देना  असम्भव  अतः  उसकी  मांग

 न  की  जाये  ।  यदि  नागे  उचित  रुख  अपनायेंगे  तो  भारत  सरकार  सहमत  हो  जायेगी ।  सैनिकों  को

 मनचाही  कार्यवाही  करने की  अनुज्ञा  नदी  जाये  ।  शक्तिवादी  नागाओं  से  झ्रात्म-सम्पत  करने के  लिये

 कहा  जाये  ।  वें
 अवश्य  झालम-सरपंच  कर  देंगे  ।  ऐसे  लोगों  को  क्षमा  कर  दिया  जाना  चाहिये  ।  वहां  पर

 शान्ति  wit  व्यवस्थाः  स्थापित  की  जानी  चाहिय े।

 अन्त में  मैं  सुझाव  दूंगा
 कि

 यदि
 त्वेनसांग  डिवीज़न  शर  नागा  पहाड़ी  जिलें  को  एक  प्रयास

 gata  रखा  जाये  तो  यह  समस्या  सुलझ  जायेगी
 ।

 करार  के  अधीन  भी  यह  स्वीकार  किया  गया

 था  कि  नागा  पहाड़ियों  से  जो  क्षेत्र  ले  लिये  गयें  वापस  लेकर  एक  प्रशासन  के  ott
 रख

 दिये

 जायें ।  मैं  सोचता  हूँ  कि  देश  सनौर  इस
 ख़ादिम  जाति

 के
 हित

 की दृष्टि से  यह
 कार्यवाही

 की  जानी  चाहिये  और  समझौता  दीघ्नातिशीघ्र  किया  जाना  चाहिये
 ।
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 मनीपुर  में  प्रशासन  ठीक  नहीं  भ्रष्टाचार  फैला  है  भी
 मानक  शिकायत  की

 गई  हैँ  ।

 पहाड़ी  क्षेत्रों  में  वन  प्रीमियम  लागू  किया जा  रहा
 मैंने  प्रधान  मंत्री को  लिखा

 था  कि  जबकि

 पहाड़ों पर  खेती  की  व्यवस्था  सड़कें  बनाने  कौर  लोगों  की  शिकायत  दूर  करने  का  प्रबन्ध नहं

 किया  यह  अधिनियम  लागू  नहीं  किया  जाना  चाहिये  ।  उन्होंने उत्तर  दिया  हैं  कि  ae  कहना

 गलत है
 कि  मनीपुर  राज्य

 का  सारा  पहाड़ी
 क्षेत्र

 प्राचीन  जाति  के
 लोगों

 का  ही  है
 |

 इस  सम्बन्ध

 मैं  मेरा  निवेदन यह  है  कि  सारे  भ्रादिम  जाति  के  व्यक्ति  भारतीय  हैं  शौर उस  क्षेत्र  पर  केवल

 जाति के  लोगों  का  ही  अधिकार  नहीं है  क्योंकि  इसका  तात्पर्य  यह  होगा  कि  वे  स्वतन्त्र  राज्य  हैं  ।

 लोग  देश  के  प्रति  मेरी  निष्ठा  में  संशय  करते  यह  बड़ी  गम्भीर  बात है  ।  हमारा  के  हित  के  लिये

 भरसक  प्रयत्नशील  हूं  किन्तु  कुछ  पदाधिकारी  कहते  हैं  कि  मैँ  उन  निगाहों  में  से  हूं  जिनको  देश के

 प्रति  निष्ठा  नहीं है  ।  ऐसे  दोषी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  की  जानी  चाहिये ।  वन  अधिनियम के

 लागू  करने  के  कारण  बहुत  कठिनाई  अनुभव  हो  रही  है
 ।

 रक्षित  वनों
 को  बढ़ाना  चाहिये  किन्तु

 सीमित  रूप में  भ्र ौर  लोगों  को  खेती  करने के  लिये  अन्य  स्थान  दिये  जाने  चाहिये  ।  अभी  सारे

 पहाड़ी  क्षेत्र  में  स्थान  परिवर्ती  कृषि  होती है  ।  पहाड़ों  को  काट कर  उन  पर  खेती  करने के  लिये

 खेत  बनाये  जाने  चाहियें ।  सड़क  बनाने  का  कार्य  तो  लगभग  रुका  पड़ा  है
 ।

 भूमि  उनकी  जीविका  का

 साधन हैं  जिसे  ्राप ले रहे हैं । तेमेंगलांग रहें  हैं  ।  तेमेंगलांग  क्षेत्र में  खाद्यान्नों  का  अत्यन्त  प्रभाव  है  i  वहां  लोगों  को

 भुखमरी  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ।  मैने  कुछ  सदस्यों  से  लगभग  ३००  रुपय  एकत्रित  कर  उस

 क्षेत्र  को  भेजे  ।  वहां  के  मुख्या युक्त  उन  लोगों  से  रुष्ट  हुए  shag  कि  उन्होंने  ये  रुपये  स्वीकार

 किये
 ?  मुख्या युक्त  मेरे  कार्यों  को  संदाय  की  दृष्टि  से  कयों  देखते इस  पर  गृह-मंत्री  को  ध्यान

 देना  चाहिये
 |

 मुख्या युक्त  भारतीय  भ्र सेनिक  सेवा  के  पदाधिकारी  वह  फूट  पैदा  कर  शासन

 करने की  भ्रंग्रेजी  नीति  काप्रयोग  कर  रहे  जिसे  रोकना  चाहिये  ।  aren  है  कि  माननीय  गृह-किये

 मंत्री  मेरी  इन  बातों  पर  ध्यान  देकर  उचित  कायंवाही  करेंगे  |

 महोदय
 :

 गृह-कार्य  मंत्री  कल  उत्तर  देंगे  |  मैं  यह  घोषणा करना  चाहता  हूँ  कि  इस

 मंत्रालय  की  अनुदानों  की  मांगों  पर  चर्चा  में  कुछ  सदस्य  भाग  लेना  चाहत  पर  उन्हें  अवसर

 ही  नहीं  मिला
 ।

 मैं  वित्त  विधेयक  की  चर्चा  पर  उन्हें  बोलने  का  अवसर  दूंगा  ।  मुझें  खेंद  है  कि

 सब  सदस्यों  को
 बोलने

 का  नहीं  दिया  जा
 सकता

 |

 इसके  पहचान  लोक-सभा  १२  १९४५६  क  साढ़े  दस  बज  तक  के  लिये

 स्थगित हुई  ।

 ि  ा

 मूल  अंग्रेजी  में



 दैनिक  संक्षेपिका

 [  ११  2EXE | ]

 पीठ

 गेर-सरकारो  सदस्यों  के

 उपस्थापित

 विधेयकों  तथा  संकल्पों

 सम्बन्धी

 समिति  का  प्रतिवेदन

 ee  RLUSe

 उनचासवाँ  प्रतिवेदन  उपस्थापित  किया  गया  ।

 VLEX—2IoF

 गृह-कार्य  मंत्रालय  सम्बन्धी  की  मांगों  पर  कौर  चर्चा  जारी

 रही  ।  चर्चा  समाप्त नहीं  हुई

 १२  १९५६  के  लिये  कार्यावलि

 की  मांगों  पर  चर्चा  ।
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